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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 घड़ियां  बनाने  के  कार्य  में  भारतीयों  को  प्रशिक्षण

 +

 |  श्री  रा०  do  माझी

 श्री  gata :

 श्री  स०  Wo  सामन्त
 1.0

 श्री  राम  कृष्ण :

 |  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ११  Reus  वे  तारांकित  seq  संख्या  ८६९  र व

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९५८  में  स्विट्जरलैंड  के  घड़ी  निर्माण  उद्योग  के  जिस  प्रतिनिधि  मण्डल  ने

 भारत  का  दौरा  किया  उससे  स्विट्ज़रलैण्ड  में  भारतीय  राष्ट्रजनों  को  घड़ी  निर्माण-किये  में

 प्रशिक्षण  देने  के  लिये  छात्रवृत्तियां  देने  शौर  भारत  में  स्विट्जरलैण्ड  के  सहयोग  से  एक  घड़ी  निर्माण

 प्रशिक्षण  संस्था  स्थापित  करने  के  लिये  प्राविधिक  तथा  वित्तीय  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 औपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  gat

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  के  ब्यौरे  कया  श्र

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  farce  किया  है  ?

 मंत्री  मनु भाई
 :

 जी  नही ं।

 ate  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 tat  राठ  चं०  साझी  :  क्या  उस  प्रस्ताव  को  ठुकरा  दिया  गया  है  या  कि  वह  भ्र भी  तक

 विचाराधीन  है
 ?

 ee,  ee  ee  ee  RS  बनाता

 मल ्  wast
 जी

 ee

 324  (AI)



 .

 थ
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 व  Cra
 तो

 नहीं  गया  परन्तु वह  तो  एक  भ्रनौपचारिक श्री  प्रस्ताव  कं

 प्रस्ताव  हम  VQ TWIG +  प्रस्ताव  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  ह  ।  वहू  अभी  तक  प्राप्त  हीं  gat  है  !

 श्री  रा०  Wo  माझी
 :  :  उस  प्रस्ताव के  ब्यौरे  क्या  हैं

 ?

 ्  श्री  मनु भाई  दाह
 :  मोटे  तौर  पर  स्विट्ज़रलैण्ड के  प्रतिनिधिमण्डल  ने  घड़ी  at

 कार्य  में  भारतीयों  को  स्विट्जरलैण्ड  में  शिक्षण  देने

 वे के  लिये  २०

 areyfiet  rena  तों

 हे  ।

 का  भीਂ  प्रस्ताव इसके  भ्र ति रिक्त  प्रतिनिधिमण्डल  ने  भारत  में  एक  प्रशिक्षण  संस्था  स्थापित  करने क

 जिसमें  लगभग  २४५०  लड़कों  को  प्रति  वर्ष  प्रशिक्षण  दिया  जा  सकेगा  ।

 श्री  gata  हंसना  :  भारत  में  स्थापित  की  जाने  वाली  उस  प्रशिक्षण  संस्था  लिये  वे

 ert  प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  देना  चाहते  हें
 ?

 श्री  सुभाष  दाह  :  यह  तो  उसी
 समय  ज्ञात  होगा

 जब

 दातों  और  से  कॉ
 औपचारिक

 परस्त  rt  जायगा |

 fat स०  चल  सामन्त :  क्या  देश  के  किन्हीं  लोगों  ने  घड़ी
 निर्माण-कार्य  में  प्र

 करने के  लिये  order  किया है  ?
 ns

 fat  सन भाई  शाह  :  वास्तव  यह  समाचार  प्रकाशित  होते  ही  कि  स्वीट्स  लण्ड

 प्रतिनिधि-मण्डल
 यहां  पाया  बहुत  से  लोगों  ने

 इस
 मंत्रालय  को  शौर  माननीय

 मंत्रियों
 को

 पत्र

 ख  दिये  हैं
 परन्तु

 उन  पत्रों पर  उसी  समय  विचार  किया  जायेगा  जब  कि  वहां से  औपचारिक

 प्रस्ताव  जायेगा  कौर  उसे  दोनों  सरकारें  स्वीकार  कर  लेंगी ।

 राम  कृष्ण  :  क्या  उस  प्रतिनिधि-मण्डल  ने  उस  संस्था  के  भवन  earn  के  लिये  किसी

 थान  का  सुझाव  दिया  है
 ?  क

 शी  सुभाष दाह  :  अभी  नहीं  ।

 शिर  जो  कोस  श्रात्वा  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  घड़ी  निर्माण-किये में  स्वीट्स चले  पड

 एकाधिकार  जमाना  चाहता है  ?  क्या  सरकार  को  जर्मनी  या  रूस  से  भी  इस
 सम्बन्ध

 में  कोई

 प्रस्ताव प्राप्त  हुआ  है  ?

 मतुभाई  शाह :  यह  प्रस्ताव  तो  घड़ी  निर्माण-किये  म  प्रशिक्षण  देने  के  सम्बन्ध  में

 a

 ।

 जहां  तक  भारत  में  घड़ी  निर्माण-केन्द्र स्थापित  करन  का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  सरकार को  ल

 १२  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  चुके  हें  पर  सरकार  उन  पर  विचार  कर  रही  है  ।  उन  सभी  पार्टियों क a

 .  मास  के  तीसरे  सप्ताह  में  बुलाया
 गया  है  ।

 उन  में  से
 दो

 तीन  प्रस्थापनायें  तो  बड़ी  भ्रम  दी  मालूम

 a

 |
 वे  स्विट्जरलैण्ड  की  प्रस्थापना यें नहीं  हें  ।  वे  प्रस्थापनायें  जापानी  कौर

 से  प्राप्त हुई  हैं  ।
 थ

 pat  त्यागी
 :

 क्या  भारत  में  प्रभी  भी  घड़ियों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  जारी
 है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  जी

 नित्य तय

 ध  आआ  —  ज  न  न  SS  दन  0...
 सरकार  कब  तक

 इस  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  जारी  रखने  का  विचार  रखती  है
 ?

 मूल  अग्रेजी मं में
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 श्री  मनु भाई  शाह  :
 जब  तक  विदेशी  मुद्रा  की  अवस्था  खराब  तब  तक  यह  प्रतिबन्ध

 लगा  रहे  गा  |

 श्री  मोहम्मद  इलियास
 :

 घड़ियों  के  छोटे  छोटे  पुर्जे
 न

 मिलने  के  कारण  देश  में  बहुत  सी

 घड़ियों  की  फैक्टरियां बन्द  हो  रही  हू  जिससे  बहुत  से  कारीगर  बेकार  हो  जायेंगे  ।  कया  आयात

 नीति  बनाते  समय  देश  में  घड़ियों  के  छोट  पुर्जों  सम्बन्धी  श्रावस्यकता  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ?

 पति  मनुभाई  दाह :  जहां  तक  घड़ियों  की  मरम्मत  का  सम्बन्ध  हमारे  देश  में  यह  काम

 प्राचीन  काल  से  हो  रहा  है  कौर  देश  में  ऐसी  बहुत  सी  छोटी  छोटी  फैक्टरियां  हूँ  जिनमें  घड़ियों  की

 मरम्मत की  जाती  है  ।  यह  प्रदान  यहां  उत्पन्न  नहीं  होता  कि  यदि  बाहर  से  पुर्जे  नहीं  oat

 तो  यहां  क्या  हो  जायेगा  ।  ये  घड़ियां  देश  में  ही  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।

 केन्द्रीय  डिजाइन  संगठन  तथा  निर्माण  भ्र भि करण

 +

 थ्री  सुबोध :

 प २
 |

 श्री
 स०  च०  सामन्त  :

 श्री  रा०  च०  माझी

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 नया  श्रादास  और  संस्करण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  द्वारा  atte  डिजाइन  संगठन  तथा  निर्माण  अभिकरण  स्थापित

 करने  वे  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्थापना

 यदि  तो  उन्हें  स्थापित  करने  का  उद्देश्य  क्या

 क्या  वे  श्रभिरण  स्थायी  रूप  से  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 श्रीवास  we
 संभरण  उपमंत्री

 दलील  0.0  :  ae

 देशी  की  विकास  परियोजनाओं के  निर्माण-कार्यों  पर  वाली  लागत  को  कम  करना  गत् पन्ट

 दशक  है  कौर  इसलिये  सरकार  इस  समस्या  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  कार्य  क  उच्च

 प्राथमिकता  दे  रही  हैं  ।  निर्माण  सम्बन्धी  लागत  को  कम  करने  के  लिए  जो  उपाय  जनम  से  एक

 उचित  wit  मितव्ययी ढंग  से  डिजाइन  तैयार  करने  निर्माण  कार्य  करने  के  लिये  उपयुक्त  अभिकरण

 स्थापित करना  भी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  अरन्य  बातों  के  साथ  ही  साथ  विचार  करना  जैसे  कि

 निर्माण  सामग्री  का  उचित  स्टैंडों  स्थापित  व्यौरे  तैयार  करना  कौर  इमारतों  की

 आदर्श  योजनायें तैयार  करना  |

 फिलहाल  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 सुबोध  हंसना
 :

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  लगाया  है  कि  इस  प्रकार

 के  अभिकरण  स्थापित  करने  के  उपरान्त  निर्माण  सम्बन्धी  लागत  में  कितने  प्रतिशत  बचत हो  जायेगी  ।

 tat  प्रतीत  कु०  चन्दा
 :

 क्षमा  करना  मैं  आपका  प्रदान  ही  नहीं  समझा  |

 .  रिया  महोदय
 :

 श्री

 सामन्त ।
 गाना  ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री स०  चं०  सामन्त  :  क्या इन  नये  डिजाइनों  को  सभी  सरकारी  निर्माण-कार्यों  में  लाग

 किया  जायेगा  कभी  तक  जो  स्टैंडर्ड  लाग  उन्हें  छोड़  दिया  जायेगा
 ?

 अनिल  कु०  चन्दा  :  कभी  तो  इन  सभी  बातों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  एक  विद्वेष

 दल  इन  सभी  बातों  पर  विचार  कर  रहा  हूं  ।

 |  माझी  क्या  ये  झ्र भि करण  स्थापित  किये  जा  च  के  झर  यदि  तो  कितने
 ?

 1.11  after  go  चन्दा  :  उस  समय  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  भ्र ति रिक्त  श्र  किसी

 भी  विभाग  में  कोई  भी  डिजाइन  बनाने  वाला  अभिकरण  नहीं  है  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  क्या  केन्द्रीय  डिजाइन  संगठन  केवल  मात्र  मकानों  के  डिजाइन

 बनाने के  लिये  ही  झ्रथवा  क्या  सरकार  किसी  विद्वेष  उद्योग  के  कारखानों  मशीनों  के  सम्बन्ध

 में  भी  एक  डिजाइन  संगठन  स्थापित  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 इस  समय  हम  कारखानों |  श्रावास  चौर  संभरण  मंत्री  क०  च०  शेट्टी  )

 शर  मशीनों  की  स्थापना  के  faa  उनके  डिजाइनों  के  लिये  किसी  संगठन  की  स्थापना  के  प्रश्न  पर

 विचार नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वह  काम  मेरे  मंत्रालय  के  अंतगर्त  नहीं  भ्राता  ।  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं

 कि  नये  डिजाइन  तैयार  नये  व्यौरे  तैयार  करने  भ्र  निर्माण  कार्य  में  मितव्ययता  लाने  की
 द

 ष्टि  से  उचित  सामग्री  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  उसके  उचित  उपयोग  करने  के  पर  यह

 मंत्रालय  तथा  अन्य  मंत्रालय  योजना  निरन्तर  विचार  कर  रहे  हें  ।  इस  दिशा

 में  हमने  कार्य  को  गति  देनी  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।  हमारे  मंत्रालय  में  इस  सम्बन्ध  में  सभी  सम्बन्धित

 मंत्रालयों  जिनमें  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  भी  सम्मिलित  एक  पत्र  भेज  दिया  था  जिसमें

 हमने इस  बारे  में  भ्र पना  दृष्टि  कोण  स्पष्ट  कर  दिया  था  |  इस  बारे  में  हमें  सभी  मंत्रालयों  से  उत्तर

 प्राप्त  हो  गये  हम  स  समय  सभी  सम्बन्धित  अ्रभिकरणों  के  विचार  के  लिये  उनके  पास  एक

 पत्र  भेजने  ही  वाले  हैँ  ।  हमें  तराशा  है  कि  हम  इस  दिदा  में  कौर  भी  अधिक  सक्रिय  काय  कर  ५, सकत  ।

 परन्तु  इस  समय  तो  सरकार  इस  मामले  पर  निरन्तर  विचार  कर  रही  |  |

 श्री  दें  प०  माननीय  उपमंत्री  ने  इससे  पूर्व  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  निर्माण  सामग्री

 मितव्ययता  करने  की  झोर  उल्लेख  किया  है  ।  क्या  सरकार  ने  निर्माण  कार्यों  में  प्रभी  तक  लगायी

 जाने  वाली  विशेष  प्रकार  की  लकडी  के  स्थान  पर  कोई  कौर  लकड़ी  लगा  कर  मितव्ययता  करने के

 वध  में  कोई  योजना  बनायी  है  ।

 श्री  क०  च०  रेड्डी  :  जी

 श्री  + है ५  To  नायर  :  वह  क्या है
 ?

 महोदय  :.  सम्पूर्ण  योजना  यहां  पर  नहीं  समझायी  जा  सकती

 विद्यदंदिक  तांबा

 श्री  स०  च०  सामन्त
 $3

 श्री  सुबोध  हंसना

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  विद्युदंदिक  तांबे  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  कौर

 )
 प्रति  वर्ष  कितना  विद् युवं शिक  तांबा  बाहिर  से  आयात  किया  जाता

 मल  अंगरेज़ी  में में
 1Electrolytic  Copper
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  इस  समय  देश  में  feeders तांबे  का  निर्माण

 नहीं  हो  रहा  है  ।  देश  में  इस  समय  केवल  मैसम  इण्डियन  कापर  कार्पोरेशन  घाटशिला

 ही  तांबे  का  निर्माण कर  रहे  हँ  ।  परन्तु  उनका  तांबा  बढ़िया  किस्म  का  नहीं  है  कौर  उनकी

 उत्पादन  क्षमता  केवल  ७,२००  टन  है  ।  इस  फर्म  को  उद्योग  तथा  विनियमन  )  अधिनियम

 2ENL F THAT के  अधीन  ८४००  टन  प्रति  वर्ष  की  अधिष्ठापित  क्षमता  से  विद्यदंदिक  ata  के  निर्माण  के

 लिये  एक  लाइसेंस  दिया  गया  था  ।  उस  फर्म  ने  अभी  तक  विद्यदंशिक  तांबे  के  निर्माण  के  लिये  व्यौरे

 तयार नहीं  किये  हैँ  ।

 १९५७  कौर  F&us  से  भ्रक्तूबर  में  विदेशों  से  आयात  किये  गये

 विद्यदंदिक  तांबे  के  nine  निम्नलिखित  हैं

 ay  मात्रा  अल्प
 ~

 eq  रुपय

 १९४७  ३२,७५०  86,8,  ७६

 १९४५८  तक  )  २४,  ११  ध र  0°  8.0  े

 पुन्नी स०  चं०  सामन्त  :  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  हमें  बहुत  अधिक  कीमत  सदा  करनी

 पड़ी है  ।  कया  भ्र पने  देश  में  ही  सरकारी  क्षेत्र  में  इसका  निर्माण  करने  के  प्रदान  पर  सरकार  विचार  कर

 रही है  ?

 श्री  मगनभाई  विद्युदंदिक तांबे  के  लिय  विस्फोट-तांबे श्र  तांबा  वयस्क  की

 दिखता ह  ।  परन्तु  जैसा  कि  सभा  को  ज्ञात  है  घाटशिला  कौर  खेतरी  खानों  के  अतिरिक्त  wi

 किसी  भी  स्थान  से  तांबा  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  |

 fat  स०  च०  सामन्त
 :  क्या  च्वाइस  इंडियन  कापर  कम्पनी  ने  इस  कायें  को  प्रारम्भ  करने

 लिये  कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  है
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  नहीं  ।  उन्होंन  केवल  विदेश  से  संयंत्र  मंगवाने  के  लिये  आवश्यक

 =
 विदेशी  मुद्रा  की  मांग  की  ह  कौर  जैसा  कि  पहलें  ही  बताया  जा  चुका  मामला  seit  विचाराधीन

 ा
 द्  |

 श्री  सुबोध  हंसना  :  क्या  यह  सच  है  कि  विद्युदंशिक  तांबे  के  निर्माण  के  लिये  इंडियन  कापर

 कार्पोरेशन  को  एक  लाइसेंस  दे  दिया  गया  है  ।  यह  लाइसेंस  कब  दिया  गया  था  कौर  क्या  कार्पोरेशन

 ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्रौर  कार्यवाही  की  है
 ?

 fat  मनु भाई दाह दाह  ये  सभी  बातें  विवरण  में  बता  दी  गयी  हें  ।  वास्तव  में  घाटशिला  के

 लोग  नागर  वयस्क  से  विस्फोट  तांबे  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  |  विद्यदंदिक  तांबे  के  निर्माण  के  सम्बन्ध

 में  उन्होंने  हाल  ही  में  श्रपना  सुझाव  दिया  है  ।  हमें  तराशा  हैं  कि  कुछ  ही  महीनों  में  वे  इस  सम्बन्ध में

 प्रारम्भिक  काय  वाहियां  पूरी  कर  लेंगे  और  उसके  लिय  विदेश  से  संयंत्र  मंगाने  के  सम्बन्ध  में  भी

 वाही  प्रारम्भ कर  देंगे  ।

 tat ्र ०  प०  नायर  :  क्या  तांबे  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कौर  उसके  भ्रायात  की

 झावर्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार  ने  केरल  जहां कि  सस्ते  दामों  पर  बिजली  उपलब्ध

 हो

 सकती  एक  faq 2  arm  शोषक  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  a? ee  nr  ए  —  ए  एमए

 मूल  अंग्रेजी  में



 २४  मौखिक  उत्तर  १०  ENE

 महोदय  :  यह  तो  काय  के  लिये  एक  सुझाव  है  |

 श्री भा०  न | /चु ०  गायकवाड़  :  देश  में  इस  समय  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  मांग  है  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  लगभग  BY,000  टन  विद्युदंधिक  तांबे  प्रौढ़  R¥,c00  टन  विस्फोट

 तांबे की  मांग  है  ।

 श्री  तंगासणि  :.  विवरण  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  हमें  प्रतिवर्ष  लगभग  १०  करोड़  रुपयों

 की  का  विद्युदंदिक  तांबा  आयात  करना  पड़ता  है  ।  क्या इस  उतनी  ही  मात्रा  में  इसका  यहीं

 पर  उत्पादन  करने  के  सम्बन्ध  म  कोई  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 श्री  मनु भाई  दाह
 :  देश  में  इस  के  उत्पादन  के  vet  पर  विचार  करने  से  देश  में

 अयस्क  की  उपलब्धि  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  आवश्यक  इस  समय  खेंतरी  कौर  सिक्किम  के  क्षेत्रों

 का  भूतत्वीय  निरीक्षण  करने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  यदि  कहीं  पर  तांबे  के  निक्षेप

 मिल  गये  तो  सरकार  तांबे  का  निर्माण  करने  के  पर  विचार  करेगी
 ।

 श्री  गोरे  :.  कल  राष्ट्रपति  ने  कुछ  एक  तांबे  की  खानों  की  निर्देश  किया  था  |  क्या  उन

 खानों  का  सम्बन्ध  विंमान  खानों  से  है  या  कि  नयी  खानों  से  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :
 उनमें  से  कुछ  एक  तो  वर्तमान  घाटशिला  की  खाने  हैं  पौर  कुछ  खेती

 भर  सिक्किम  की  खाने  हँ  जिनमें  काम  आरम्भ  कर  दिया  गया  है
 |

 परन्तु  कोई  बड़ी  खान  नहीं  मिली  है  ।

 कैप्टन  सीनियर

 क

 श्री  |: ह  तारिक :

 |  श्री  न०  मिस्रवासी

 श्रीमती  मजीदा

 श्री  वाजपेयी

 श्री  साधन  जप्त

 |  श्री  रघुनाथ सिह

 |  श्री  रामकृष्ण

 डा०  राम  सुभग सिह

 श्री  महती

 श्री  मोहम्मद  इलियास

 श्री हेम  राज

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कराची  के  सैनिक  न्यायालय  द्वारा  नामक  एक  भारतीय

 जहाज़ के  कैप्टन  के  ०  कार  एम०  सीनियर  को  जहाज  पर  पाकिस्तानी  झण्डा  लगाने  से  इनकार  करने

 परे  जुर्माना किया  गया  है  ;

 भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कया  की  है  ;

 क्या  यह  कोई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नियम  है  कि  जहाज  जिस  देवा  के  बन्दरगाह  में  ठहरे  वहां

 के  झण्डे  को  जहाज़  पर  लहराया  जाये
 ?

 ee त  कत  अक  रा  का  ऋ  नी  —— आपण

 sae
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 aah  कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  से  २८  geuc

 को  नामक  एक  भारतीय  जहाज़  के  मास्टर  कैप्टन  के०  कार  एम०  सीनियर पर  कराची

 के  एक  सब  डिविजनल  मजिस्ट्रेट  द्वारा  सेना  विधि  अधिनियम  २०  के  अधीन  १०००  रुपयों

 का  जुर्माना  किया  गया  था  |  वास्तव  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सामुद्रिक  विधि  के  भ्र तु सार  तो  जब  भी  कोई

 जहाज़  किसी  देश  में  प्रवेश  करता  उस  समय  उस  पर  उस  देश  का  राष्ट्रीय  झंडा  लहराना  आवश्यक

 २५  १९५८  के  जहाज़  के  मास्टर  ने  झण्डा  लहराने  में  इसलिये  देर  कर  दी  कि

 कराची  बन्दरगाह  की  पुलिस  का  ध्यान  इस  बात  की  झ्राकृष्ट  करना  चाहते  थे  कि  वह  )

 जहाज़  में  हुई  उस  चोरी  के  बारे  में  पता  लगाने  में  श्री  फल  रही  जिसकी  सूचना  उसे  पहले  दी  जा  चुकी

 थी  ।  २५  दिसम्बर  को  जहाज  पर  पाकिस्तानी  झण्डा  न  लहराना  कोई  ठीक  काम  नहीं  था  |  जहाज़

 के  मास्टर  ने  स्वयं  भी  जहाज  में  जाने  वाली  पुलिस  के  सामने  अ्रपनी  गलती  स्वीकार  की  थी

 उसने  इस  बारे  में  खेद  प्रकट  करते  हुये  यह  कहा  था  कि  wa  वह  झण्डा  लहराने  के  लिये  तैयार  है  |

 परन्तु  पुलिस  ने  उसे  झण्डा  लहराने  की  भ्र नुम ति  नहीं  दी  कौर  उसे  गिरफ्तार  करके  ले  गये  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  सरकार  को  एक  कड़ा  विरोध  पत्र  भेजा है

 पाकिस्तान  सरकार  को  लिख  दिया  गया  है  कि  किसी  भी  सभ्य  देवा  में  ऐसा  नहीं  होता  कि  किसी  जहाज़

 के  मास्टर  को  उसके  जहाज़  से  पकड़  कर  ले  जाया  जाये  शर  उसके  साथ  वैसा  व्यवहार  किया  जाये

 जैसे  कि  किसी  are  अपराधी  के  साथ  किया  जायें  कौर  पाकिस्तान  सरकार  का  यह  कहना  निराधार

 है  कि  झण्डा  न  लहराने  से  दंगा  हो  जाने  का  भय  था  क्योंकि  वह  स्थान  जहां  वह  जहाज़  ठहरा

 वहां  पर  साधारण  जनता  का  जाना  जाना  कानूनन  बन्द  था  ।  पाकिस्तान सरकार  से  यह  कहा  गया  हू

 कि  वह  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करे  ताकि  व्यापारी  कार्यों  के  लियें  पाकिस्तानी

 बन्दरगाहों  में  ठहरने  वाले  किसी  अन्य  भारतीय  जहाज़  के  साथ  वैसा  व्यवहार  न  हो  ।

 श्री  प्र्०  मु०  तारिक  :  मे  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  हकीकत  ह  कि  इस  दीप  के  कैप्टन

 की  a  उसके  साथियों  की  बे  इज्जती  की  उनके  मुंह  पर  तमाचे  मारे  गये  ?  शरीर यह  हकीकत

 €  तो  इस  सिलसिले  में  हकूमत  हिन्दुस्तान  ने  कोई  प्रोटेस्ट  किया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-किये मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  )  इस  सवाल का  wit

 तो  जवाब  दिया  गया  ह  |  यह  तो  हमें  मालूम  नहीं  कि  किसी  को  तमाचे  मारे  गये  ।  लेकिन  यह  बयान

 हुआ  है  कि  कुछ  धींगामुइ्ती  उनके  साथ  हुई  वह  जा  कर  मामूली  कैदी  की  तरह  एक  रोज़  रखे

 गये  ।  मैं  एक  यह  बात  भी  बतला  देना  चाहता  हूं  कि  जो  कैप्टन  इस  जहाज़  का  है  वह  एक  यू
 ०  Fo  का

 नैशनल है

 पति  मोहम्मद  क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  इस  सम्बन्ध

 में  सूचित  किया  है  कौर  क्या  उस  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  विरोध  पत्र  का  उत्तर  दे  दिया  है  ?

 मंत्री  तथा  वैदे  दिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू )  :  पाकिस्तान  सरकार

 भारत  सरकार  को  क्या  बतायेगी  ?  यह  तो  वहां  के  बन्दरगाह  प्राधिकारियों  are  सिंधिया  स्टीम-शिप

 कम्पनी  के  बीच  का  मामला  था  |  उसका  कैप्टन  एक  3.0  था--इंगलैंड का  राष्ट्र जन  था  ।  पाकिस्तान

 सरकार  का  ध्यान  हमने  इस  घटना  की  भ्रोर  श्रीकृष्ण  किया  है  |  वास्तव  में  यह  एक  भयंकर  घटना

 परन्तु  वह  तो  केवल  एक  स्थानीय  घटना  थी  |

 श्री न०  रा०  मुनि स्वामी
 :

 स्  सीनियर  के  मामले  में  सफाई  का  वकील  नियुक्त

 करने  का  कोई  प्रश्न  किया  गया  है  कौर  क्या  उनके  विरुद्ध  आ्रापराधिक  are  का  झ्रारोप  लगाया a
 गया  हू

 ?

 hee
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 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  जी  एक  वकील  नियुक्त  कर  दिया  गया  था  ।

 श्री jo  मृ नि स्वामी
 :

 क्या  कैप्टन  के  विरुद्ध  areas  आशय  का  ara  सिद्ध

 हो  गया हू  ?

 1  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 सफाई  का  वकील  ब्रिटिश  उच्चायोग  द्वारा  नियुक्त किया  गया

 था  ।

 fet  जवाहरलाल  नेहरु  :  सिंधिया  स्टीम  शिप  कम्पनी  ने  यह  सोचा  कि  क्योंकि  कैप्टन

 एक  ब्रिटिश  राष्ट्रजन  इसलिये  ब्रिटिश  उच्चायोग  को  ही  उसकी  सहायता  करनी  चाहिये  ।  शुरू

 में  उसने  हमारे  उच्चायोग  को  सुचना  नहीं  दी  ।  के  मामले  में  सफाई  के  लिये  ब्रिटिश  उच्चायोग

 ने  ही  वकील  किया  था  ।

 +

 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती

 श्री  राधा रमण  :

 थ्री  श्ररविन्दु  घोषाल

 श्री  नागी  रेड्डी :
 11४.

 थ्री  वासुदेवन  नायर

 विद्याचरण  शुक्ल

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भिलाई-इस्पात  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  रूस  के  प्रधान  मंत्री  से  कोई  पत्र  प्राप्त

 हुआ  है  ;  शौर

 यदि  तो  उस  पत्र  में  क्या  लिखा  garg  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  ()

 ae  में  रूस  के  प्रधान  मंत्री  से  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  एक  पत्र  प्राप्त  झ  था  जिसमें  भिलाई-इस्पात

 कारखाने  में  हो  रहे  काम  के  विभिन्न  पतलूनों  की  कौर  निर्देश  किया  गया  था  उस  कार्य  को  गति

 देने  के  लिये  कुछ  सुझाव  दिये  गये  थे
 ।

 श्री  न्यू  देव  के  पत्र  के  प्राप्त  होने  से  पहले  कुछ  एक  बातों

 को  सुधारने  की  ध्यान  देना  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  था  ।  प्रधान  मंत्री  ने  उस  पत्र  के  उत्तर  में  श्री

 रयइचेव  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  कौन-कौन  सी  कार्यवाही  पहले  ही  की  जा  चुकी  थी  कब

 काम  को  गति  देने  के  लिये  कौन-कौन  सी  कार्यवाही  की  जायेगी  ताकि  यह  काम  लक्ष्य  के

 जहां  तक  हो  सके  निर्धारित  समय  में  पुरा  हो  सके  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सच  है  कि  रूसी  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बात  पर  चिनता  प्रकट

 की  हूं  कि  इस  कार्य  में  व्यथा  में  देर  लग  रही  है  कौर  उसके  कारण  कार्य  की  गति  मन्द  पड़  गयी  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  वास्तव में  कार्य  तो

 निर्धारित  काय  क्रम  के  ग्रनुसार  ही  चल  रहा  है  ।
 जैसा  कि  उत्तर  में  बताया  गया  कुछ  एक  दिनों  का

 विलम्ब  हो  गया  परन्तु  जब  हमने  गति  बढ़ा  कर  कमी  पुरी  कर  दी  हैँ  ।

 aa  भ्र ग्रेजी  में
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 श्री  गोरे  :
 कया  एक  देश  के  प्रधान  मंत्री  का  दूसरे  देश  के  प्रधान  मंत्री  को  इस  प्रकार  का  हज

 देना  उचित  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरु  :  यह  उचित  हूँ  ।  यहां  परामर्श देने  का  कोई  see  उत्पन्न  ही  नहीं

 होता  ।  क्योंकि  यह  तो  भारत  रूस  दोनों  देशों  द्वारा  चलायी  जा  रही  एक  संयुक्त  योजना  है  जिसमें

 रूसी  प्रधान  मंत्री  बडी  रुचि  ले  रहे  हैँ  ।  उन्होंने  मुझे  एक  व्यक्तिगत  पत्र  लिखा  है  ।  उन्होंने  चीफ़

 नियर  ait  भ्रमण  विशेषज्ञों  से  बातचीत  करने  के  उपरान्त  ही  यह  व्यक्तिगत  पत्र  लिखा  ह  ।  यह  पत्र

 केवल  उचित  ही  नहीं  भ्रपितु  मैं  तो  इस  की  सराहना  करता  हूं  ।

 ्  रमण  :  क्या  उस  पत्र  में  केवल  विलम्ब  की  ही  बातें  लिखी  हुई  हैं  या  कि  वह  एक

 सामान्य  सा  पत्र  था  ?  वह  पत्र  किस  प्रकार  का  था
 ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  मैं  उस  व्यक्तिगत  at  गोपनीय  पत्र  के  सम्बन्ध  में  शर  of

 कुछ  नहीं  बताना  चाहता  |

 श्री  श्ररविन्दु  घोषाल
 :

 क्या  वह  विलम्ब  हमारे  कारण  था  या  कि  रूसी  इंजीनियरों  के

 कारण  ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरु  :  वह  विलम्ब  न  तो  हमारे  कारण  से  था  न  ही  उनक  कारण  ॥

 बह  तो  start  के  कारण  से  था  ।

 पुतंगाली  सेना  द्वारा  सोमा  का  उल्लंघन

 1६.  श्री  झा सर :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  यह  सच  है  कि  पु तंगा ली  सेना  ने  २८,  २९  ३०  १९४५८  को

 जिला  रत्नागिरी  के  निकट  भारतीय  सीमा  में  गोली  चलाई  थी  ;  ak

 यदि  तो  उस  घटना  के  ब्यौरे  कया  हे  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध में  क्या

 वाही की  गई  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी
 :  ate  सरकार  के  पास  इस

 प्रकार  की  कोई  भी  रिपोर्ट  नहीं  ars  है  कि  ये  घटनायें  किस  किस  दिन  किस  किस  स्थान  पर

 हुई  थीं  ।

 श्री  जोखिम  आल्वा  :  ये  घटनाये  सामान्यतया  किस  कौर  होती  बेलगांव  की  करवार

 की  कौर  अथवा  रत्नगिरि की  जब  वहां  की  पुलिस  आक्रमणों  की  रोकथाम  करने  में  असफल

 सिद्ध  हो  जाती  है  तो  उस  समय  सेना  को  क्यों  नहीं  बुला  लिया  जाता
 ?

 लक्ष्मी  में  ने  यह  उत्तर  दिया  है  कि  इस  प्रकार  की  कोई  भी  रिपोर्ट नहीं

 भाई है  ।

 श्री  वाजपेयी  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  प्रेस  की
 उन

 रिपोर्टों  की  are  श्रीकृष्ण  किया  गया  है

 कि  इस  सीमा  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  तस्कर  व्यापार  चल  रहा  यदि  हां  तो  सरकार  ने  इस  की

 रोक  थाम  के  लिये  कया  २  कार्यवाही  की  है
 ?

 froma  water
 :

 यह  प्रश्न  यहां  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 —

 मूल  अंग्रेज़  में
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 fot  नाथ  पाई :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  बहुत  गर्त  से  पुतंगाली  नाविक सेना  की  टुकड़ी

 दमन  के  निकट  भारतीय  समुद्र
 में  raat  पकड़ने  वाले  भारतीयों  से  जान  बूझ  कर  छेड़खानी  कर

 रही है  ?

 श्रिती  लक्ष्मी  मेनन  :  इस के  लिये  मुझ  पूर्व  सूचना  की  आवश्यकता है

 नम्बर  चख

 ७  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मसूर  में  त्री  eYS-UE F म  टर्न  तक  कितने  अम्बर  चर्ख  दिये  गये

 कितने  चर्चों  पर  काम  हो  रहा  है

 उन  से  कुल  कितने  धागे  का  उत्पादन  किया  गया  ;

 क्या  बुनकरों ने  इस  धागे  को  प्रयोग  करने  से  इन्कार  कर  दिया  है  जिस  के

 स्वरूप  यह  बिना  बिका  पड़ा  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  शाह  मैसुर  राज्य  मे  त्री  १६  AG-46  में  कातने  वालों  को

 दिये  गये  rae  चर्चों  की  संख्या  के  बारे में  पुरी  जानकारी कभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  तक  प्राप्त

 कारी  के म्रनुसार वं वर्ष  @&yc-  में  ३१  १९५८  तक  मं  सुर  राज्य  में  २,५५७  चर्ख

 दिये  गये  ।

 ३१  १९४५८  तक  प्राप्त  सूचनाओं  के  ग्रनुसार  १९५६-५७  में  कार्यक्रम के

 प्रारम्भ  होने  तक  से  मैसूर  राज्य  में  कातने  वालों  को  ११,३९३  भ्रमर  चर्खे  दिये  जा  चुके  ह  |
 यह

 अनुमान है  कि  दिये  गये  चरखों  में  से  औसतन १०  प्रतिशत  पर  काम  नहीं  होता  |  ३१

 Res  को  मसूर  राज्य  में  स्वतंत्र  रूप  से  कताई  करने  वालों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  भ्रम्बर  चर्चों  की

 अनुमानित  संख्या  १०,२५४  होगी  ।  इस  के  अतिरिकत  मंसूर में  स्थित  परिश्वमालयों  कौर  विद्यालयों
 म

 सिखाने  की  सहायता  के  रूप  में  २,०००  चर्खे  दिये  गये  ह  |

 wa  तक  प्राप्त  अवरण  जानकारी  के  अनुसार  भाग  में  उल्लिखित  चरखों  से  ३१

 १९४५८  तक  मंसुर  राज्य  में  २  लाख
 ४४

 हजार  पौंड  धागे  का  उपादन  किया  गया  |

 नहीं

 श्री  केशव  :  इस  वितरण  में  कुल  कितनी  लागत  we  और  क्या  उन  व्यक्तियों  जिन

 को
 ये  चख  दिये  गय  कुछ  धन  वसूल  किया  जायेगा

 ?

 शी  मनु भाई शाह  विभिन्न  राज्यों  के  लिये  नम्बर  चर्खे  की  ये  प्रतिमान  योजनायें  उसी

 योजना  के  अनुसार  वितरण  लागत  का  हिसाब  लगाया  जाता  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  की  किसी

 विशेष  केन्द्र  में  रुचि  हो  तो  में
 उस  का

 हिसाब  बता  सकता  हूं  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  मंसूर  को  ७,०००  के  अतिरिक्त  कौर  अधिक

 अम्बर  चखें  दे  रही  है  इस  चर्खे  से  एक  श्रमिक  की  दैनिक  राय  क्या  है  ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  अम्बर  चर्खे  का  यह  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  है  ौर  लगभग  १  लाख  चर्खे

 प्रति
 वर्ष  से  यह  प्रति  वर्ष  १,१४५,०००  चखें  होगी  ।  इस॑  योजना  को  पूर्ण  रूप  से  क्रियान्वित  किया

 मल  में
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 जा  रहा  है  ।  जहां  तक  नये  अम्बर  चर्चों  का  सम्बन्ध  आशा  टू 1१
 a  er

 चालू  वर्ष  में  लक्ष्य  पुरा  हो  जायेगा
 ।

 मजूरी  बारह  कराने  से  सवा  रुपया  प्रति  दिन  तक  है  |

 श्री  भाई  Fo  गायकवाड़  कया  नम्बर  aa  बिना  पेसे  के  दिये  जाते हें  ?  यदि  तो

 wean  से  कितनी  लागत  वसूल  की  जाती  है  ?

 श्री  मनुभाई  माह  :  विभिन्न  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  नम्बर  चखें  अनुदान  के  रूप  में  दिये

 जाते  ह  ।  ये  ५०  प्रतिशत  अनुदान  ५०  प्रतिशत ऋण  के  झ्राघार  पर  दिये  जाते

 है  कभी  ge  पूर्ण  ऋण  के  ग्रा धार  पर  दिये  जाते  हू  कौर  इस  के  एक  भाग  का  अनुदान  के  रूप  में
 अप लेखन  कर  दिया  जाता  है  ।

 श्री  तिम्मय्या  :  इन  चरखों  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  गये  हें  ?

 मनु भाई  माह
 :

 छोटे  शर  बड़े  लगभग  १,७००  केन्द्र  |

 सोनावने  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  एक  व्यक्ति  बारह  खान  से  सवा  रुपया  प्रति  दिन  तक

 कमा  सकता  है  ।  यह  राशि  कमाने  के  लिये  इस  चर्खे  पर  कितने  घंटे  काम  करना  पड़ता  है  ?

 श्री  मनु भाई  दाह
 :

 वास्तव  में  यह  रूप  से  पूर्णकालिक  काम  नहीं  है  जहां  कि  एक  श्रमिक

 आठ  घंटे  काम  करता  है  ।  वास्तव  में  यह  अंशकालिक  काम है  ।  परन्तु  परिश्रमालयों  में  उन

 को  आठ  घंटे  काम  करने  को  कहा  जाता  है  जिस  में  से  पांच  छः  घंटे  भ्रमर  चर्चों  पर  काम  करना

 पड़ता है  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  कया  भ्रमर  चखें  के  चलाने  इस  पर  काम  करने  में  किसी

 नाई  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हे  ?
 यदि  तो  नय  नम्बर  चर्खे  में  क्या  सुधार  किये

 श्री  मनु भाई  दाह :
 प्रयोग

 सरकार  द्वारा  मशीन  को  सुधारने  के  निरन्तर  प्रयत्न  किये

 जाते
 है  कौर  इस  ही  लिये  सभा  को  मालूम  त्यागी  समिति  नियुक्त  की  गयी  है  कौर यह

 सब  नये  सुधारे  हुए  भ्रम्बर  चरखों  की  देखभाल  करेगी
 ।

 देश  में  श्राविक्ृष्त किये  जाने  वाले ad

 नये  wat  के  बारे  में  खादी  आयोग  विचार  कर  रहा  है  ।  कम  श्रम  से  als  उत्पादन  करने  के  लिये

 अम्बर चखें  में  बहुत  सुधार  किये जा  रहे  हैं  |

 भोपाल  राजधानी  परियोजना

 1८  श्री  विद्या चरण  शुक्ल  :  क्या  योजना  मंत्री  १६  १९५८ के  अतारांकित

 अरर  संख्या  १६०७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भोपाल  राजधानी  परियोजना  के  सम्बन्ध में  मध्य  प्रदेश  सरकार की  प्रस्थापना ्र ों

 की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  कमंचारी  दल  ने  मामले  की  जांच  पूरी  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  इस  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ;  ak

 इस  मामले  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  कया  है
 ?

 उपमंत्री  इया०  नं०  :  नहीं  ।

 वि  न

 गर  (7).  बग

 डा  महीं
 होते  ।

 ee

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 इस  भ्रनुचित  देरी  के  क्या  कारण  इस  परियोजना पर  पिछले  दो

 वर्षों  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ate  इस  विलम्ब  के  कारण  बहुत  कठिनाई  उठानी  पड़  रही  है

 सरकार  का  इस  योजना  को  कब  तक  पुरी  करने  का  इरादा  है  ?

 श्री  इया०  नं०  star  कि  माननीय  सदस्य  को  मालूम  समिति  को
 पिछले

 के  मध्य  में  नियुक्त  किया  गया  था  ।  कुछ  कारणों  से  समिति
 की

 बैठकों
 में  कुछ

 देरी  हो  गई  है  परन्तु  हम

 इस  बात  का  प्रयत्न
 कर

 रह ेहूं  कि  इस  की  बठक  जल्दी  हो  ।

 विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 हाल  ही  में  चंडीगढ़  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कुछ  क्वाटर  बनाने

 का  काम  आरम्भ  किया  गया  ।  क्या  सरकार  भोपाल  की  राजधानी  परियोजना  को  भी  सहायता

 देने  के  लिये  ऐसा  कोई  ara  करने  की  सम्भावना  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  दया०
 कीं

 मिश्र
 :

 जो  समिति  नियुक्त
 की

 गई  वह  इन  सब  विषयों  पर  विचार  कर

 सकती है  ।

 गोविन्द दास
 :

 जो  कमेटी  इस  सम्बन्ध  में  नियुक्त  की  गई  है  क्या  उस  से  यह  भी  कहा

 गया  है  कि  चंडीगढ़  श्र  भुवनेश्वर  को  बनाने  के  समय  जो  सहायता  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा

 पंजाब  को  दी  उस  का  भी  ख्याल  रक्खा  जाय  भोपाल  को  राजधानी  बनाने  के  सम्बन्ध  में  ?

 at  दया०  Ho  मिश्र
 :

 कमेटी  के  जो  oes  साफ़  रिफ रेन्स  हैं  उन  में  तो  यह  बात  नहीं  दी  गई

 लेकिन  कमेटी  उन  सारी  बातों  पर  गौर  करेगी  जिन  पर  उसे  गौर  करना  चाहिये  |

 सेठ  गोविन्द दास
 :

 क्या  सरकार  को  यह  बात  मालूम  है  कि  भोपाल  के  बहुत  से  काम  रुक  गये

 हूँ  क्योंकि  इस  कमेटी  के  फैसलों  में  देर  हो  रही  है  कौर  उस  के  कामों  के  रुकने  की  वजह  से  नुक्सान

 हो  रहा  है  शौर  ऐसी  हालत  में  क्या  यह  की  जा  सकती  है  कि  कमेटी  भ्र पनी  feats  जल्दी  देगी

 जिस  से  कि  वहां  काम  बढ़ाया  जा  सके  ?

 थ्री  इया०
 न०  मिश्र

 :  माननीय  सदस्य  की  यह  मान्यता  ठीक  नहीं  मालूम  होती  है  क्योंकि  हम

 प्रतिवर्ष  जो  एनुअल  प्लैन  बनती  है  उस  में  इस  के  लिये  प्राविजन  करते  गये  हैं
 ।  इस  साल  भी  गूगुल

 प्लैन  में  इस  का  प्राविजन  किया  गया  है  ।

 जाली  पारपत्र

 (  राम  कृष्ण

 श्री  दामानी
 tre

 श्री  नागी  रेड्डी

 Lat  नायर

 कया  प्रधान  मंत्री  ११  १९४५८  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  ८३९  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जाली  पारियों  के  बारे  में  जांच  पड़ताल  पूरी  की  जा  चुकी  कौर

 यदि  तो  उस  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 मून  प्र गरे जी  में
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 विंदेशिक-कायं  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादतश्रली  शर  .  १९५७ में

 गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  के  बारे  में  जांच  पड़ताल  पुरी  की  जा  चुकी  है  परन्तु  यह  पता  लगा  है
 कि

 इस  मामले में  wey  व्यक्ति  भी  भ्रन्तग्रस्त हैं  ।  उन  के  बारे में  जांच  की  जा  रही  है  कौर  उस

 १९५९  के
 प्रीत

 तक  पुरा  हो  जाने  की  ग्रा  है  ।

 श्री राम  कृष्ण  :  व्या  यह  सच  है  कि  यह  गिरोह  कुछ  विदेशी  विमान  कम्पनियों की  सहायता  से

 अपना  कार्य  कर  रहा  है  |

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय मंत्री  जवाहरलाल
 :

 हमें  ऐसी  कोई  सूचना

 नहीं  मिली  है  ।

 श्री  तंगामणि  :  पिछले  सत्र  में  जब  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  गया  तब  भी  यह  सुझाव  दिया  गया

 था  कि  यह  गिरोह  कुछ  विदेशी  विमान  कम्पनियों  की  सहायता  से  काय  कर  रहा  है  कौर  नाम  भी  बतलाये

 गये थे  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैँ  कि  क्या  सरकार  ने  इस  विषय  पर  ध्यान  दिया  कौर यदि  तो
 उस

 को  क्या  सूचना  मिली

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू :  मैं  बता  चुका  हूं  कि  यदि  ऐसा  सुझाव  भी  दिया  भी  गया  हमें

 तक  जांच  का  प्रतिवेदन  नहीं  मिला  है  ।  जांच  हो  रही  है  उन  का  कहना  है  कि  जांच  प्रगति  पर  है  हम

 उनसे  इसके  लिये  भ्र पूर्ण भाग  के  लिये  age  जानकारी देने  के  लिये  नहीं कहू  सकते  |

 प्र०  fao  दौलता  :  क्या  यह  सच  है  कि  at/,  वर्ष  पहले  पंजाब  में  कुछ  जिम्मेदार  पदाधिकारियों
 को

 ष् । ग्रत्तिल  कर  दिया  गया  था  कौर  वे  सब
 भी

 मुरत्तिब  हैं
 ?  नही  उन

 को  नियुक्त  किया गया  है

 झोंक न  ही  उन  को  दण्ड  दिया  गया  है  ।  उन  में  से  लगभग  ag  asia  व्यक्ति  ऐसे  हैं  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  किसी  कौर  सम्बन्ध  इस  मामले  में  नहीं  ।

 श्री प्र०  सि०  दौलता :  इस  ही  जाली  पारपत्र  उद्योग  के  सिलसिले  में  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  इस  को  उद्योग  बताने  में  माननीय  सदस्य  ठीक  ही  हैं  ।  यह  एक  उद्योग
 बन  गया है  ।  विभिन्न  कारणों  पंजाब  में  यह  एक  उद्योग  हो  गया  है  ।  मैँ  यह  नहीं  कह  सकता  कि

 इस  को  साहन  देने  में  किन्हीं  विमान  समवायों  का  हाथ  है  या  नहीं  |  परन्तु  विमान  समवाय  यातायात

 प्राप्त  करने  में  अ्भिरुचित  हैं  are  इसी  लिये  व्यक्ति  उन  के  पास  हैं  ।  वे  इस  बात  की  परवाह  नहीं

 करते  कि  चीज  जाली  है  या  नहीं  ।  पर  बहुधा  तो  ये  व्यक्ति  समूचा  विमान  ही  किराये  पर  ले  लेते

 अर्थात्‌ जो  संस्थायें या  कम्पनियां  विमान  को  किराये  पर  लेती  हैं  वें  उन  व्यक्तियों  जो  वहां  काम

 की
 तलाश

 में  अ्रथवा  संयुक्त  राष्ट्र  अ्रथवा  अन्य  किसी  जगह  काम  के  लिये  जाते  हें  कौर  जिन  को  बहुधा
 ये

 जाली  पारपत्र  मिल  जाते  विमान  की  सीटें  बेच  दी  जाती  हें  ।  यह  विस्तृत  चीज  है  शरर  मैं  समझता

 हूं  कि  हमे  ने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  है  ऐसे  व्यक्तियों  को  सजा  दी  गई  कौर  ऐसे  व्यक्तियों

 को  इंगलैंड aaa  पैरिस  में  उतरने  नहीं  दिया  गया  है  उन  को  वापस  लाया  गया  है  ।  समय  समय

 पर  ये  सब  बातें  हो  रही  हैँ  ।  ।  परन्तु क्यों  कि  यह  se  एक  विशेष  घटना  से  सम्बन्धित  है  जिस  की  बहुत

 सी  दिखायें  है  atk  इस  ही  लिये  यहां  प्लोर  विदेशों  में  जांच  करने  के  लिये  इस  में  कुछ  समय  लग  गया

 है  ।

 श्री  जाघव  :  इस  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  किस  प्रकार  उपलब्ध  जाती है  ?

 श्री
 जवाहरलाल  नेहरू :  विदेशी  मुद्रा

 ?
 वास्तव  वे  भ्र पने  श्राप  को  विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले

 समझते हैं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  दी०  चं०  जाली  पारपत्र  की  घटनाओं  को  कम  करने के  लिये  क्या  सरकार ने  कोई

 निरोधात्मक  कार्यवाही  की  है  ?

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  क्या  सरकार ने  जाली

 पारपत्रों  की  घटनाओं  को  कम  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  |  सरकार  ऐसा  करने  का

 प्रयत्न कर  रही  है

 हथकरघा उद्योग  के  लिये  रंग

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन

 st  नागी  रेड्डी
 :

 क्या  at forse  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  के  वस्त्र  आयुक्त  की  अध्यक्षता  में  हुई  पुराने

 अ्रायातकर्ताओं  की  एक  बैठक  में  रंगों  के  व्यापार  के  लिये  एक  उचित  व्यापार  रीति

 संहिता  बनाने  के  लिये  एक  उप-समिति  नियुक्त  की  गई

 यदि  तो  क्या  उप-समिति  ने  कोई  सिफारिशें  की
 ak

 हथकरघा  उद्योग  के  हित  में  रंगों  के  बढ़े  हुए  मूल्य  को  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की
 जा  रही

 है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  TTT )
 :

 सुलभ  मुद्रा  क्षेत्र  से  पुराने  करने  वालों  का  प्राया
 ग्रभ्यंद  RR,  प्रतिशत  से  २०

 प्रतिशत तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  निर्यात  प्रोत्साहन  योजना  के  हथकरघा  माल  का  निर्यात  करने

 वाली  हथकरघा  सहकारी  समितियां  अपने  निर्यात  को  नोबल-पय  मत-निःशुल्क  मूत्य  के  १०  प्रतिशत

 तक
 रसायनों  कौर  बहुत  महीन  प्रकार  के  धागे  के  लिये  विशेष  आयात  श्रनुज्ञप्तियां  प्राप्त  करने  की

 पात्र  हैं  |

 श्री  qo  नायर  :  इस  १०  प्रतिदिन से  लाभ  उठा  कर  हथकरघा  सहकारी  समितियों  द्वारा

 कुल  कितनी  मात्रा  में  रंग  का  किया  गया
 ?

 श्री  कानूनगो :  ये  आंकड़े  अनुज्ञप्ति की  इस  अ्रवधि के अन्त के  अन्त  में
 उपलब्ध  होंगे  |

 श्री  To  नायर  :  क्या  यह  सच  है  कि  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  भ्रपेक्षित  रंगों  और  रसायनों

 को  एकाधिकारी  रायात-कर्ता  उंचे  मूल्य पर  बेचते  हैं  '
 ?

 श्री  कानूनगो  नहीं  ।  नवम्बर  में  मूल्य  कुछ  बढ़े  परन्तु  उन  में  काफी  कमी  हो  गई  है  ।

 fat ३०
 प०  नायर

 :
 वर्ष  ReXo  और  १९५१

 को  मान  कर  क्या  मंत्री  महोदय  यह

 बतायेंगे  कि  वस्त्र  विशेषरूप  से  रंगों  के  मलय  देशनांक क्या  हैं  ?

 श्री  कानूनगो  :
 में  सब  कुछ  रसायनों के  मूल्य बता  सकता  हूं  ।  नवम्बर  जनवरी  के

 बीच  उन  में  पर्याप्त  कमी  हुई  है
 ।

 प्रूफ  प्ले  नवम्बर  में  €  ४५  प्वाइंट  पर  थे  ।

 में  घट  कर
 ५०  प्वाइंट

 पर  झरा  गये  ग्रीन  ५५  प्वाइंट  पर  चले  गये  ।  इस  में  कुछ  कमी  नहीं

 हुई  ।  प्रति  RE R—KL9 AT था  ।

 बेस  येलो  RYo

 इरादी  ।

 अंग्रेजी में
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 श्री दें
 Go

 नायर
 :

 ये  ६९६-६९७ ७  उन्होंने  कितनी  मात्रा  के  दिये  हैं
 ।

 उस  से  हमें
 क्या

 पता  लग  सकता  है
 ?

 fame  महोदय  माननीय  सदस्य  ने  वस्तुत  प्रदान  नहीं  पूछा  |

 श्री  दें  पर  नायर  में  ने  विस्तृत  प्रदान  पुछा था  ।

 श्रिया  महोदय  :  तो  फिर  इस  का  उत्तर  दे  दिया  गया  है  ।

 श्री  रंगा
 :

 क्या  इन  रंगों  को  विभिन्न  राज्यों  में  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  को  दिया

 जाता है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 शिकस्त  सहकारी  समितियां  इसको  प्राप्त  कर  सकती  हैं  परन्तु  निर्यात  प्रोत्साहन

 केवल  ऐसी  ही  शीर्षस्थ  समितियों  को  उपलब्ध  है  जो  निर्यात  करती  हैं  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 +

 श्री  स०  Ho  बुर्जों

 यश  श्री

 श्री

 क्या  योजना  मंत्री  १७  १९५८  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  संसाधन  बढ़ाने  के  लिये  केन्द्र
 राज्यों

 द्वारा  कया  कार्य  वाही  की  गई  है  ?

 उपमंत्री  गया  न०  :  १७  १९४५८  के  तारांकित प्रश्न  संख्या
 १५  के  मेरे  उत्तर  में  निर्दिष्ट  कागजात

 र
 किये  जा  रहे  हैं  कौर  उन  को  शीघ्र  ही  संसद्‌ में  रख  दिया

 जायेगा  ।  PEYE—Fo  में  संसाधन  स्थिति  के  बारे  में  राज्य  सरकारों से  अग्रेतर
 बातचीत  की  गई  इस

 बातचीत  के  परिणामों  को  भी  कागजात  में  सम्मिलित कर  दिया  जायेगा  I

 श्री स०  म०  प्रार्थी  क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  एक  ऋण  योजनाਂ  आरम्भ  की  है

 श्र  यदि  तो  ये  राज्य  कौन  कौन  से  हैं  क्या  योजना  सफल  हो  गयी  है  ?

 fait  इया०  नं०  मिश्र  :  में  नहीं  समझता  कि  माननीय  सदस्य  ने  किस  योजना  का  निर्देश  किया

 है  ।

 श्री  स०  स०  gas:  विभिन्न  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  कुछ  राज्यों  ने  एक  ऋण

 योजना  आरम्भ  की  है
 ।

 मैं  जानना  चाहता  था  कि  वे  कौन  कौन  से  राज्य  हैं  कौर  क्या  योजना  सफल  हुई

 ह ै?

 fat  दया०  न ं०  मिश्र  :  विकास  योजनायें  ?

 महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  वे  कौन से  राज्य  रहं
 e,  trela

 fasts
 विकास  कार्यों  के

 लिये  ऋण  जारी  किये  हैं  ?

 fet  इया०  नं०  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिये  मुझे  पृथक  सुचना  चाहिये
 ene ि  क  ey

 प्र ग्रेजी  में
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 श्री  तंगामणि  क्या  सब  कारखानों  को  कारखाना  अ्रधिनियम  कौर  भविष्य  निधि  योजना  के

 अ्न्तगंत  लाकर  ae  भविष्य  निधि  की  प्रतिशतता  &'/,
 से  oT,  बढ़ा  कर  संसाधन  बढ़ाने  के  प्रश्न

 पर  सरकार  विचार  करेगी
 ?

 श्री  इया०  नं०
 यह  तो  एक  सुझाव है

 महोदय  :  यह  एक  सुझाव है  ।

 श्री  तमाम  रिग  :  कया  मैं  इस  की  व्याख्या करूं  ।

 महोदय  :  व्याख्या  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  हम  सब  समझते  कि  यह
 एक  सुझाव

 इसमें  att  अधिक  किस  व्याख्या  की  जरूरत  है  ।  माननीय  सदस्य  को  ई  सोच लें  मैं  उन

 का
 नाम  पुकारूंगा |

 श्री हेम  went  :  क्या  किसी  राज्य  ने  सरकार  को  सुचित  किया  है  कि  करारोपण  की  अब  कोई

 गुंजाइश  नहीं  रही  है  ,  बाकी  कालावधि  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  अतिरिक्त  संसाधन

 ढूढ़ने  गव  असमथ
 ?

 यदि  तो  वे  राज्य  कौन  कौन  से  हैं
 ?

 श्री  इया०  न०  हमें  किसी  भी  राज्य  से  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है  ।  वास्तव

 हमारे  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  थि  यह  पता  चलता  है  कि  वे  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं

 क्योंकि  संसाधन  स्थिति  में  सुधार  होने  की  ware  |

 fat  तंगा मणि  क्या  राष्ट्रीय विकास  परिषद  जिसकी  बैठक  पिछले  नवम्बर  में  हुई  थी

 इस  पर  विचार  किया  था  ate  संसाधनों  के  बारे  में  कोई  सुझाव  दिये  थे
 ?

 यदि  तो  क्या

 सुझाव  दिये  थे
 ?

 शी  दया०  नं०  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  सुझाव  हमने  सभा  पटल  पर  रख  दिये

 बहुत
 सी

 बातों  पर  विचार  किया  गया  कौर  कुछ  महत्वपूर्ण  निर्णय  किये  गये
 ।

 श्री  स०  Ho  क्या  सरकार  ने  योजना  की  सफलता  के  लिये  पूंजीपतियों  से  अपने

 वार्षिक  लाभ  का  कुछ  भ्रंश  सरकार  को  ऋण  के  रूप  में  देने  की  की  कौर  यदि  तो  इसका

 या  परिणाम निकला  है  ?

 यह  भी  एक  सुझाव है  ।

 श्री  स०  म०  बनों  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कोई  अपील  की  गयी  है  या
 क्योंकि

 मुझे  याद  है  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  उनसे  अपने  लाभ  में  से  सरकार  को  कुछ  देने
 की

 प्रार्थना
 की

 pete  मैं  समझता  हूं  कि  ग्रधिकांदात  यह  एक  सुझाव मात्र  है  ।
 उपमंत्री

 महोदय  को  पता  होगा  कि  उन्होंने  क्या  शेरगिल  की  है  ।  ऐसी  कोई  नहीं  है  ।

 श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  राज्य  सरकारों  ने  PEYE-Ko  के  लिये  अ्रतिरिक्त  संसाधन
 को

 व्यवस्था

 करने  की  क्षमता  की  सूचना  दी  है
 ?

 इया०  न०  मिश्र  ने  राज्य  सरकारों  से  उनकी  वार्षिक  योजनायें  पर  विचर

 किया
 है

 ate  राज्य  सरकारें  ae  संसाधन  बढ़ा  रही
 ।  परन्तु  झ्रायव्ययक  के  पेश  किये  जाने  से  पूर्व

 पूर्णरूप
 से

 हम  कुछ  नहीं  कह  सकते

 ।

 लिएस

 मूल  थ
 ग्रेजी

 में
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 pat  नागी  रेड्डी
 :

 यह  बात  रखते  हुए  कि  जब  कि  पार सरकार  से  अतिरिक्त

 कराधान  ११  करोड़  रुपये  को  गया  था  तो  उन्होंने  १७  रुपये  बढ़ा

 कया  योजना  आयोग  द्वितीय  योजना  काल  के  art  वाले  दो  वर्षों  के  लिये  योजना  व्यय  में  वृद्धि

 कर  रहा

 गद्य
 महोदय  यह

 एक
 सुझाव  है

 ।

 गेर-सरकारी  उद्योगों  में  घिनियोजन

 नः

 शी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :

 नन
 पंडित  gto  ato  तिवारी : |

 थी
 हाज़िर

 :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  क्या  केन्द्रीय  सरकर  ने  राज्य  सरकारों  को  उनके

 द्वारा  गैर-सरकारी  उद्योगों  में  धन  लगाये  जाने  के  बारे  में  कोई  निर्देश  अथवा  परामर्श  दिये

 कौर

 किस  प्रकार  का  Toma  दिया  गया  है  कौर  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  भाई

 है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  परामर्श  पर  ध्यान  नहीं  दिया  है
 ?

 उपमंत्री  दया०  न्‌०  att

 राज्य  सरकारों  को  परामर्श  दिया  गया  था  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की

 परियोजनाओं  को  ऋण  सहायता  की  व्यवस्था  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  अथवा  ऐसी  ही  aa  संस्थानों
 के  द्वारा  की  जायेਂ  ate  श्राप वादिक  मामले  में  राज्य  सरकार  यह  सोचती  है  कि

 सीधी  सहायता  अत्यावश्यक  है  तो  उस  परिस्थिति  में  योजना  भ्रायोग  को  बताये  बिना  किसी  प्रकार  की

 वचनबद्धता न  की  जायेਂ  ।

 कुछ  मामलों  में  इस  का  अनुसरण  नहीं  किया  गया  है  कौर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से

 विषय  पर  बातचीत  हो  रही  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या इस  विषय  पर  केन्द्रीय  सरकार  केरल  सरकार

 राजस्थान  सरकार  कोई  बातचीत हुई  यदि  तो  उन्होंने  क्या  विचार  प्रकट  किये

 कौर  उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई
 ?

 श्री  इया०  न्‌०  वास्तव  में  हर  ऐसे  मामले  में  जहां  ऐसे  प्रस्ताव  किये  गये  सम्बन्धित

 राज्य  कौर  योजना  झ्रायोग  में  बातचीत  हुई  है  ।  जहां तक  इन  राज्य  विशेषतः

 के  विचारों  का  सम्बन्ध  उनका  विचार
 कि

 इस  के  लिये  एक  इकट्ठी  व्यवस्था

 की  जाये  ।  योजना  आयोग  का  विचार  है  कि  यदि  किसी  विशेष  मामले  आपवादिक  परिस्थितियों

 में  राज्य  विनियोजन  करना  पड़े  तो  उसको  योजना  आयोग  को  निर्देशित  किया  जाये  ।  इस

 पर  हम  केरल  सरकार  के  कुछ  प्रस्तावों  राजस्थान  सरकार  के  भी  कुछ  प्रस्तावों  पर  सहमत

 हो  गये  हैं  ।

 a

 324  (Ai)
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 — an] aur
 माथुर  :  ऐसे  कौन  से  उद्योग  हैं  जिनमें  योजना  आयोग  की  सहमति  के  बिना

 विनियोजन  किया  गया  है  ate  कितना  धन  लगाया  गया  है  ?

 tat  इया०  नं०  मिश्र
 :

 इसके  लिये  एक  पृथक  seq  पुछा  जाना  चाहिये
 |

 हवा  ato  तिवारी  :
 गैर-सरकारी  समवायों  में  धन  लगाते  समय  क्या  राज्य  सरकारों

 ने  योजना  आयोग  की  सहमति  ले  ली  are  यदि  तो  उन  राज्यों  को  धन  का  श्रावंटन  करते

 समय  योजना  क्या  कार्यवाही  करेगा  ?  ऐसे  कौन  से  राज्य  जिन्होंने  ऐसा  किया  है
 ?

 क्रि  इया०  नं ०  मिश्र  :  ag  एक  बहुत  विस्तृत  प्रश्न  है  ।  माननीय सदस्य  यह  जानना  चाहते

 हैं  कि  कितनी  राज्य  सरकारों  ने  ऐसा  निर्देश  दिया है  ।  परन्तु  योजना  द्वारा  उनका  भ्रनुमोदन
 न

 किये  जाने  के  कारण  मैं  अपने  उत्तर  में  बतला  चुका  हूं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं
 a

 रहा  है  कि  माननीय

 सदस्य  जानना  चाहते  हैं  ।

 gto  ato  तिवारी :  मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  जिन  मामलों  में  योजना  भ्रायोग

 ने  राज्य  सरकारों  द्वारा  किये  जानें  वाले  विनियोजनों  का  अनुमोदन  नहीं  किया  ate  इस  पर  भी

 राज्य  सरकारों  ने  धन  उन  मामलों  में  योजना  आ्रायोग  ऐसे  प्रयोजनों  के  लिये  धन  दे  रहा

 है  at  नहीं ?

 द  दया०  नं०  मिश्र  :  ऐसे  कुछ  मामलों  में  जहां  राज्य  सरकारों  ने  योजना  आयोग  की  पूर्व

 अनुमति  बिना  धन  जांच  की  जा  रही  है  ।  कुछ  ऐसे  मामलों  में  जिनमें  इस  सम्बन्ध  में

 राज्यों  पर  कुछ  ज़ोर  नहीं  डाला  गया  था  कौर  राज्य  सरकारें  धन  लगाने  का  वचन  बहुत

 लगभग
 ४

 वर्ष  पहले--दे  चुकी  योजना  आयोग  को  अनुमति  देनी  पड़ी  ।

 pat  दासप्पा
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  बहुत  से  उद्योगपति कई  कारणों  धन

 लगाने  वाली  जनता  में  विश्वास  उत्पन्न  करने  राज्य  सरकार  से  कुछ  सुविधायें  wie  रियायतें  प्राप्त

 करने  के  राज्य  सरकारों  से  पूंजी  विनियोजित  करने  की  मांग  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  दया
 ०  ठ  मिश्र  :  वास्तव  में  केरल  सरकार  का  विचार  यह  है--योजना  का

 परामर्श  न्यायोचित  साधारण  पूजी  में  धन  लगाने  से  सम्बन्धित  न  था  ।  परन्तु  योजना  झ्रायोग  का

 बिचार  है  कि  किसी  भी  प्रकार  की  पूंजी  विनियोजन
 के

 लिये  योजना  झ्रायोग  की  पूर्वे  अनुमति
 प्राप्त की  जाये  ।

 pot  विमल  घोष
 :

 उपमंत्री  महोदय
 के

 उत्तर  से  मैं  यह  समझता  हूं  कि  साधारण  अंद

 खरीदने  में  कोई  रुकावट  नहीं  है  यदि  योजना  श्रायोग  की  पूर्व  अनुमति  ले  ली  गई  हो  ।

 |  इया०  न्‌०  मिश्र
 :

 सिद्धान्त  रूप  से  यह  बात  कही  जा  सकती  है  ।

 फी  वें०
 नायर

 :  किस  नियम  के  अनुसार  योजना  आयोग  को  यह  भ्र धि कार  मिले  हुए

 हैं  कि  वह  राज्यों  को  अपने  धन  को  विशेष  योजनाकारों  में  लगाने  के  लिये  जिनमें  वे  धन  लगाना

 चाहते  रोकने  के  wee  जारी  कर  सकता

 श्री  इया०  नं०  मिश्र
 :

 ऐसा  कोई  नियम  नहीं  है  परन्तु  योजनाबद्ध  भ्रम-व्यवस्था के  हित  में

 यह  ठीक  जंचता है  ।

 स्पष्ट है  कि  के  क.» tat  qo  नायर

 ं
 यह

 ee

 ५  अंग्रेजी  में
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 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  थे  कि  ऐसा  कोई  नियम  है

 उत्तर  यह  है  कि  ऐसा  कोई  नियम  नहीं  है  ।  मैं  किसी  तक  की  अनुमति  नहीं  देता  ।

 कशी  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ  राज्यों  जैसे  केरल  औद्योगिक  विकास

 राज्य  द्वारा  धन  विनियोजित  किये  जाने  के  द्वारा  ही  सम्भव  हो  सका  है
 ?

 योजना  आयोग  ऐसे

 राज्यों  में  ऐसे  ऐतिहासिक  विकास  के  लिये  क्यों  आपत्ति  करता  है
 ?

 part  इया०
 न०  मिश्र  :

 जहां  तक  इतिहास  का  सम्बन्ध  किसी  को  इस  प्रेम  पर  उस
 पर

 सोचने  की  भ्रावश्यकता नहीं  है  ।  परन्तु  योजना  आयोग  के  विचार  कुछ  उचित  कारणों  पर  आधारित

 एक  कारण  यह  है  कि  राज्य  सरकारों  के  पास  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  होती  जिनसे  परियोजनाओं

 की
 टेक्निकल  जांच  हो  सके  कौर  यह  बहुत  सम्भव  है  कि  उनको  हानि  उठानी  पड़े  ।  दूसरा  कारण

 यह  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  वित्तीय  संस्थायें  स्थापित  हैं  जिनके  द्वारा  यह  सहायता दी  जा  सकती

 है  ।  तीसरा  कारण  यह  है  कि  इस  समय  हमारे  पास  जो  योजना  संसाधन  है  उनका  यथा  उपयोग

 किया जा  सकता  है  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  राज्य  सरकारों  कौर  भारत  सरकार  में  यह  सामान्य  नीति  नहीं  है  कि  राज्य

 वित्त  निगम  के  संसाधनों  की  पर्याप्तता  राज्य  सरकार  स्थानीय  उपक्रमों  को  सीधे  राज्य  के  संसाधनों

 से  सहायता  न  लेकर  इन  निगमों  से  सहायता  लेने  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  का  भरसक  प्रयत्न  करें  ?

 श्री  दया०  ि ०  मिश्र  :  यही  मैंने  कहा  है  ।  यह  वित्तीय  संस्थानों के  द्वारा  हो  ।

 श्री  कोडियान
 :

 एक  मनु पू रय  wed  के  उत्तर  में  उपमंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  योजना

 आयोग  इस  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  के  कुछ  प्रस्तावों  से  सहमत  हो  गया  है  ।  दे  प्रस्ताव कया  हैं  ?

 श्री  दया ०  ao  मिश्र
 :

 क्योंकि  मूल  प्रश्न  केरल  के  विषय  में  नहीं  इस  समय  मेरे  पास  वे  सब

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  वे  राज्य  सरकारें  जिन्हों  ने  इस  विषय  में  योजना

 आयोग  के  पर  ध्यान  नहीं  वे  हैं  जहां  आद्योगिक  विकास  पिछले  सात  वर्षों  में  नगण्य

 रहा  ।  इन  राज्यों  में  उद्योगों  के  लिये  योजना  आयोग  कौर  कया  उत्प्रेरणा  देगा  ?

 श्री  इया०  नं०  मिश्र  :  श्रीराम  के  मामले  में  हम  ने  एक  भ्रपवाद  माना  है  क्योंकि  प्रौद्योगिक

 रूप  से  यह  एक  बहुत  पिछड़ा  ग्रा  राज्य  जाता है  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  यह  अनुभव

 करेंगे  कि  यदि  इस  प्रकार  की  चीजें  बिना  ठीक  जांच  के  छोड़  दी  जायें  तो  विभिन्न  राज्यों  में  आ्रापस  में

 अ्रनावश्यक स्पर्धा  हो  जायेगी

 श्री  हरिशचन्द्र  प्राय  इस  हद  तक  राज्य  सरकारों  पर  ही  विश्वास  क्यों  नहीं  करते ?

 श्री  ही०  ना०
 क्या  सरकार  का  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  की  इस  खबर  की  कौर  श्रीकृष्ण

 gu  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  उवेरक  फैक्टरी  की  स्थापना  के  लिये  wert  किया

 गया  रुपया  एक  पूंजीपति---बिरला-को दे  दिया  गया  कौर  यदि  तो  कया  यह  कार्य  सरकार  की

 हिदायतों  ait  इच्छाओं  के  ata  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :

 यह  बात सच  नहीं है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारी  क्षेत्र

 में  ्  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  था  जो  किसी
 को  दिया  जा

 सके  ।

 मूल  प्र ग्रेजी  में
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 बरेली  में  कृत्रिम  रबड  का  कारखाना

 [
 भी

 भक्त  दरशन
 *ey  st  उस्मान अर्ली  ai

 श्री  मोहन  स्वरूप

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १६  १९५८ के  तारांकित  set  संख्या  Qoyc F के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि.बरेली  रबड़  का  कारखाना

 खोलने  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  पिछले  दो  महीनों  में  इस  बारे  में  कोई  नयी  बात  नहीं  हुई

 है  लेकिन  मैच  या  "EXE  तक  निश्चित  प्रस्ताव  मिलने  की  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  बातचीत  चल  रही  है  वह  किस

 कम्पनी  के  साथ  या  किस  संस्था  के  साथ  चल  रही  है  या  ये  जो  प्रोपोज़ल्स  हैं  ये  किन  के  पास  से  भराई  हैँ
 ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  वेसे  तो  तीन  चार  कम्पनियों  से  बातचीत  चल  रही  हैं  उन  की  टीम  भी
 भ  गई  है  कौर  हम  करते  हूँ  कि  महीने  में  या  दो  एक  महीने  में  उस  की  दरख्वास्तें  श्री

 जायेंगी  ।

 श्री  भक्त  दीवान  कया  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिन  संस्थानों  के

 साथ  चल  है  वे  इस  देश  की  है  या  बाहर  बाहर  की  हैँ  तो  क्या  उस  का  विवरण

 श्री  मसनूआत  जहां  तक  टैक्नीकल  कोलेबोरेशन  फाइनेंशल  कोलेबोरेशन  का  ताल्लुक

 है  वे  फौरन  कम्पनीज  हैं  और  जहां  तक  एंटरप्राइज़  को  लगाने  का  सम्बन्ध है  वह  हिन्दुस्तानी

 कम्पनी है  ।

 श्री  मोहन  स्वरूप  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  कारखाने  के  लिये  लगभग  १००  एकड़  भूमि

 नी  जा  चुकी है  ?  क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  कमी  लेके  समय  काश्तकारों की  खड़ी  फसल  नष्ट

 कर  दी  गई  थी  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  जी  नहीं  ।  प्रभी  यह  अवस्था  नहीं  है  ।  मेरा  ख्याल  है  माननीय  सदस्य

 किसी  oer  कारखाने  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  ।  यह  फैक्टरी  तो  aa  भी  विचाराधीन  में  है  ।

 श्री  सिहासन fag  :  यह  जो  कारखाना  स्थापित  होगा  यह  पब्लिक  सैक्टर  में  होंगा  या  प्राइवेट

 सेक्टर  में  झर  यह  प्राइवेट  सैक्टर  में  होगा  तो  यह  किसे  मिल  रहा  है  ?

 श्री  मनु  भाई  दाह  :  प्राइवेट  सैक्टर  की  भी  बात  हो  रही  है  किस  को  यह  दिया  कभी

 तय  नहीं  किया  गया  तथा  कौन  कोलेबोरेट  करेगा  वह  भी  तय  नहीं  किया  है  ।.  जब  प्रोफाइल्स

 जायंगी  तब  यह  सारी  चीज़  तय  जायगी  ।

 श्री  रामनाथन  चे  बरियार  फैक्टरी  में  उत्पादन  आरम्भ  होने  पर  क्या  देश  की  समस्त

 श्रावश्यकताय पुरी  हो  जायेंगी  ?

 fat तू  साई  शाह  :  यह  तराशा  है  कि  इस  फैक्टरी  में  उत्पादन  आरम्भ  होने  के  बाद  देश

 के  पास  आवश्यकता  से  अधिक  माल  हो  जायेगा  |  यह  प्रति  3.0
 २०,०००  से  ३०,००० टन  कृत्रिम

 रबड़

 यार  करने  की  क्षमता  रखता  है
 जिनका

 माह  अंग्रेजी में
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 aft  सिहासन  सिंह  :  tt  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  तीन  चार  कम्पनियों  के  साथ  बातचीत

 रही  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 श्री  मनुभाई  दाह  :
 मैसेज  चुनी  फायर स्टोन  कौर  डनलाप  |

 श्री  भक्त  ददन
 :

 क्योंकि  इस  संयंत्र  के  बारे  में  लगभग  तीन  वर्षों  से  बातचीत  चल

 रही  इसलिये  यह  धारणा  बनती  जा  रही  है  कि  कहीं  यह  कागज़ों  की  फाइलों  में  ही  न  रह  जाय ं।

 मेँ  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  विशेष  कदम  उठाये  जायेंगे  जिस  से  यह  संयंत्र  जल्दी  से  जल्दी

 लगाया जा  सके  ?

 att  मनु भाई  शाह
 :

 में  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जो  प्रोफाइल्स  भरा  रहे  हैं  वे  काफी

 प्रेक्टिकल  हैं  कौर  हम  समझते  हैं  कि  इस  साल  में  उस  का  पूरा  नक्ता  तय  हो  जायगा  उस  का

 प्रिलिमिनरी  काम  काज  भी  शुरू  कर  दिया  जायगा
 |

 दण्डकारण्य  योजना

 न

 थ्री  ही०  ना०  मुकर्जी :
 T¥ 2G.

 र्  श्री  मोहम्मद  इलियास
 :

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 दण्डकारण्य  योजना  के  लिये  कुल  कितने  श्रष्यापकों  कौर  अन्य  पेशे  वाले

 लोगों  की  सेवाओं  की  आवश्यकता पड़ेगी  ;

 क्या  इन  कर्मचारियों  की  भर्ती  शीघ्र  ही  आरम्भ  हो  जायेगी  ;  श्र

 इन  की  भर्ती  के  लिये  क्या  सिद्धान्त  निर्धारित  किये  गये  हैं  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  दो०  :  वर्तमान  में  अन्तिम  रूप से  इस

 बात  का  च्च्  लगा  लेना  सम्भव  नहीं  है  कि  कितने  भ्रध्यापकों  झर  अन्य  पेशे  वाले  लोगों

 की  आवश्यकता पड़ेगी  क्योंकि  यह  कुछ  इस  बात  पर  fix  करेगा  कि  उस  क्षेत्र  में  कितने

 विस्थापित  व्यक्ति  बसने  हैं  स्थानीय  झ्राबादी  की  आवश्यकतायें  कितनी  हैं  फौरन  ही  जिन

 डाक्टरों  की  आवश्यकता  है  वह  हैं  एक  तो  चीफ  मेडिकल  आफिसर  ae  ७  मेडिकल  आफिसर  |

 इन  की  भर्ती  सरकारी  विभागों  के  सामान्य  नियमों  के  ननसार चय  ही  की  जाती

 फिर  उपयुक्तता के  अधीन  रहते  इरादा यह  है  कि  परिचित  बंगाल  सरकार  विद्वेष

 रूप  से  पुनर्वास  विभाग  ऐसे  यथासंभव  भ्रमित  से  अधिक  ्रेंघिकारियों  जो  दण्डकारण्य  में  काम

 करने को  राज़ी  खपा  लिया  जाय  ।  मध्य  प्रदेश  उड़ीसा  से  भी  भर्ती  की

 जा  सकेगी  ।  इन  सभी  स्रोतों  से  भर्ती  का  काम  पिछले  कुछ  समय  से  चालू  है  ।

 श्री ही०  ता  मुकर्जी
 :  क्या इस  बात

 का  विशेष  रूप
 से

 ध्यान  रखा  जायगा कि  विभिन्न  नस

 वाले  इन  लोगों  में  से  झाम  तौर  पर  उन  लोगों  को  ही  भर्ती  किया  जाय  जो  उन  शरणार्थियों  की  भाषा

 ही
 बोलते  हों  जो  वहां  जाने  वाले  हों

 ?

 श्री  ह्  भास्कर  :  जहां  तक  डाक्टरों  शर
 की

 नियुक्तियों  का  प्रश्न

 ee भाषी  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है
 ।

 अंग्रेजी  में



 Yo  मौखिक  उत्तर  १०  PEKE

 पत्नी  पाणिग्रहण  :  क्या  उड़ीसा  मध्य  प्रदेश  की  सरकारों  ने  भारत  सरकार  से  यह

 किया  है  कि  इन  पदों  में  से  कुछ  प्रतिशत  पद  उड़ीसा  मध्य  प्रदेश  के  स्थानीय  लोगों  के  लिये  सुरक्षित

 कर  दिये  जायें
 ?

 श्री दु  दा ०  भास्कर  :  ५  मूल-उत्तर  में  मैं  यह  बता  चुका  हूं  कि  यह  भर्ती  मध्य  प्रदेश  झर

 उड़ीसा  की  राज्य  मे  से  भी  की  जाती  है  ।

 fet  जयपाल fag  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  ते  हुए  कि  कुछ  लोग  एसे  हें  जिन्हें  यदि  वहां  भेजा

 गया  तो  सामंजस्य  स्थापित  करने  के  स्थान  पर  वे  वहां  ठीक  उस  का  उल्टा  कार्य  क्या  सरकार  ने

 दण्डकारण्य  के  निवासियों  के  बीच  सामंजस्य  बनाये  रखने  की  कोई  योजना  बनाई  है
 ?

 श्री  Yo  16%  भास्कर  :  प्रत्येक  सम्भव  कार्यवाही की  जायेंगी  |

 हरविन्द  घोषाल  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  उन्हें  पुनर्वास  विभाग  से  मांगने  स्थान  पर

 तय  सरकारों  से  रन  रोध  किया  जायगा
 ?

 श्री qo  go  भास्कर  :  उन्हें  पुनर्वास  विभाग  से  नहीं  मांगा  जाता  |  हम  राज्य  सरकार  से

 यह  कर  रहे  हैं  कि  वह  हमें  ३  या  ४  चल  त-फि  रते  चिकित्सा-दल  दे  वह  हमें  तीन  दलों  के  लिये

 डाक्टर  देने  को  राजी  हैं  ।

 शि  हेम  यदि  कलकत्ते  के  समाचार-पत्रों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  यह  शंका  सच  हो  कि

 पंजाब  सरकार  के  दंडकारण्य  परियोजना  पर  अपने  दावे  पर  जोर  देने  के  कारण  दण्डकारण्य  में  बंगाली

 विरोधी  भावना  उत्पन्न  होती  जा  रही  तो  स्थिति  को  सामान्य  रूप  देने  के  लिये  सरकार  ने  जब

 तक  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 पु०  16%  :  यह  बात  तो  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होती  |

 श्री  मोहम्मद  इलियास  :  war  तक  वहां  कितने  डाक्टर  अध्यापक गये  हैं  ?

 fall हु  ao  भास्कर  :  में  बता  चुका  हूं  कि  ७  चलते-फिरते दलों  की  श्रावव्यकता  है  ।  चीफ

 आफिसर नियुक्त  हो  चका  है  ।

 सौर  भित  रसायन

 +

 Yo  नायर
 TF  Re

 ‘att श्मीर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सौरभी  रसायनों  के  उत्पादन  के

 विषय  में  विंमान  स्थिति  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट १,  अनुबन्ध  संख्या  १]

 tat वें  ०
 प०  नायर

 :  देश  को  कुल  जितने  सौरभी  रसायन
 की  श्राइयकता है  उस  का  कितने

 ह  मना प्रतिशत  wea  देश  में  बनता  है  कौर  कितने  का  श्रायात  किया  जाता  है
 ?

 भ्ंग्रेजी मे में

 1Aromatic  Chany Chemicals.
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 श्री  मनुभाई दाह  :  जहां  तक  प्रतिशत  परिमाण  का  सम्बन्ध  थाइमोल  कौर

 कहकर  को  छोड़  कर  लगभग  ३०  प्रतिशत  देश  में  ही  बनता  हम  कृत्रिम  थाइमोल

 मैन्थोल  के  उत्पादन  के  लिये  कारखानों  की  स्थापना  के  प्रयास  भी  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  वें०  प०  नायर  में  केवल  थाइमोल  श्वफल  की
 ही  नहीं  वरन्‌ देश  की

 सौरभी  रसायनों  की  वार्षिक  आवश्यकता  शर  देश  में  होने  वाले  उत्पादन  के  आंकड़े  पूछ  रहा

 था

 श्री  मनुभाई  दाह  :  १९५७ में  प्रौसतन  १  .  ६०  करोड़  रुपये  का  आयात  शुभ्रा  था  ।  wa  विदेशी

 सद्राश्नों  संबंधी  कठिनाइयों  के  कारण  इसे  घटा  कर  चाल  वह  में  एक  करोड़  रुपये  का  कर  दिया  गया  है  |

 कृत्रिम  मैन्थोल  कौर  के  सफर  का  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  जाने  पर  यह  भीਂ  कम  हो  जायेगा

 और  महफ़िल  से  २०  से  ३०  लाख  रुपयों  तक  का  रह  जायेगा  |

 श्रीवें०प० वें  ०  प  ०  नायर :  विवरण
 से

 यह
 पता  चलता

 है  कि
 श्रायोनोन

 के
 उत्पादन  में

 भारी  कमी  हो

 गयी  में  इस  के  कारण  जानना  चाहता  में  उन  सौरभी  रसायनों  के  संबंध  में  भी
 स्थिति

 जानना  चाहता  हूं  जो  भारत  में  बगिया  घास  के  तेल से  बनाये  जाते हैं  ।

 श्री  मनु भाई  शाह  :  इन  की  पुरी  सुची  दे  दी  गयी  है  ।  यह  सब  कुछ  स्थानीय  निर्माताओं  के  यहां

 से  होने  वाली  निकासी पर  निसार  करता  है  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  किसी  कारखाने  की  क्षमता  कम  हो  गयी

 है  ।  जहां तक  शेष  सौरभी  रसायन  उद्योगों  का  प्रीत  यहां  प्रत्येक  छोटे-बड़े  कारखाने  के  बारे में  बता

 सकना  संभव  नहीं  है  ।  लेकिन  हमारा  उद्देश्य  ऐसे  उत्पादनों  को  लेना  है  जो  बड़े  हे  कौर  उस  प्रकार  के

 है  जिन  का  में  ने  उल्लेख  किया है

 धी  वें०  प०  नायर
 :

 जब  बहुत  ही  छोटे  उद्योगों
 को

 संक्रमित  रसायनों  की  झावद्यकता  पड़ती

 है  तो  उन्हें साधारण  म  व्य से  ८००  से  १०००  प्र  ताकत  तक  अ्रधघिक  कीमत  देनी  पड़ती है  ।  इस  बात  कीਂ

 व्यवस्था  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  छोटे  उद्योगों  को  जिन  सौरभी  रसायनों  की

 आवश्यकता  पड़े  वह  उन्हें  उचित  मृत्य  पर  मिल  जायं  ।

 श्री  मदुराई  दाह  :  मेँ  बता  चुका  हं  कि  दो  प्रकार  की  कायंवाही  की  गयी  है  ।  एक  तो  यह  कि

 जिन  विभिन्न  सौरभी  रसायनों  का  छोट  पैमाने  पर  नियमित  रूप  से  बाकायदा  उत्पादन  लाभप्रद

 वांछनीय  नहीं  है  उन  के  प्रिया  की  अ्रनमति दे  दी  जाये  ।  दूसरी  कायंवाही  यह  है  कि  '  जिन  सौरभी

 रसायनों का  बड़ीਂ  मात्रा में  उत्पादन  संभव  हो  उन  के  संबंध  में  देश  को  श्रात्मनिभंर बना  दिया

 जाय  |

 श्री  तंगामणि  :  क्या  १९५८  की  तुलना  में  इस  वर्ष  सौ  रभित  रसायनों  के  उत्पादन  में  कुछ  वृद्धि

 होने  की  संभावना  है झौर  क्या  छोटे  पैमाने  वाले  उद्योगों  को  विशेष  रूप  से  दक्षिण  के  निर्मितियों  को

 उन  के  वितरण  के  कार्य  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी
 ?

 श्री  मनुभाई  जाह  :  जी  हां  ।  हम  छोटे  पे  माने  वाले  उद्योगों  के  विकास  को  पूरा  समान
 दे  रहे ह

 श्र  ऐसे  कई  लोगों  को  जो  आ्रासवनਂ  द्वारा  अथवा  प्रदेश  प्रकार  से  यह  सौरभी  रसायन  निकालना

 चाहते  हे  उन्हें  प्राथमिक  जड़ी-बूटियों  से  इन्हें  निकालने  के  लिये  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है
 ।

 इन  के
 वितरण

 में  भी

 छोटे

 पं

 माने  के  उद्योगों  को  सहायता  दी  जा  रही  z !
 nr  टाएल्‍एल्‍एल्‍एतएतएत

 म्रंग्रेज़ी ०७५  में

 Lemon-grass-oil

 Distillatior
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 बीड़ी-मजदूरों  की  न्यूनतम  मजूरी

 painter:
 1१८.  .* (|  क०  गोपालन

 श्रम  कौर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किन  किन  राज्यों
 ने  बीड़ी  मजदूरों  की  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  कर  दी  शौर

 दोष  राज्यों  को  इन  का  अनुकरण  करने  के  राजी  करने  के  लिये  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  atte  चली )
 :  (ar)  wrest  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  कौर  परिश्रमी  बंगाल  राज्यों  में  बीड़ी  मजदूरों

 की  मजूरी  की  न्यूनतम  दरें  निश्चित  कर  दी  हें  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  भ्रनुसार  श्रीराम  को  छोड़  कर  झष  राज्यों  में  बीड़ी  उद्योग  है  ही

 नहीं
 ।

 वहां  इस  उद्योग  में  काम  करने  वालों  की  संख्या  हजार  से  भी  कम  होने  के  कारण  राज्य  सरकार  ने

 न्यूनतम  मजूरी
 तय

 नहीं  की  है
 ।

 शी  वॉरियर  :  कया  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के  बनने  के  बाद  सभी  राज्यों  में  इसे  क्रियान्वित

 किया गया  है  ?

 श्री  आबिद  चली
 :  जी  हां  ।

 श्री  मोहम्मद  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के  अतिक्रमण  के  बारे  में  सरकार
 के  पास

 कुल  कितनी  शिकायतें  आराई  हराकर  न्यूनतम  मजूरी  श्रघिनयम का  उल्लंघन  करने  वाले  मालिकों  के

 खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री  आबिद  श्रली : यह बात राज्य यह  बात  राज्यों  के  क्षेत्र की  है  ।  साधारणतया ये  शिकायतें  संबंधित  राज्य

 सरकार के  पास  कराती  हश्र  उन्हें ही  इन  पर  कार्यवाही  करनी  होती
 है

 अल्प  सूचना  प्रश्न  और  उत्तर

 मिट्टी के  तेल  के  भाव

 +

 att  पा  णिगयही
 सुचना  संख्या  १.

 श्री  झनिय्द्ध सिह

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को

 पता  है
 कि

 देश  में  मिट्टी  के  तेल  के  भाव  निरादर ऊंचे  चढ़ते
 जा  रहे

 1.0

 a  ee
 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  सरकार  मिट्टी  के  तेल  के  भावों  को  ऊंचे  चढ़ने  से
 रोकने  के  लिये  कुछ  कायंवाही

 करने  वाली  है

 (7)  यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  कया  है

 aTrver  तापन
 क्या  मिट्टी  के  तेल की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  RIA  AIM  करने के  लिये  प्रबन्ध  किया

 रहा  कौर

 (=)  क्या  इस  संकट  का  सामना  करने  के  लिये  तीनों  तेल
 कम्पनियों

 से  सरकार  के  साथ

 सहयोग  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ?

 तेल  मंत्री  क०  दे०  से  (=)  सरकार  देश  में  मिट्टी  के  तेल

 केसंभरण  प्रौर खपत  से  संबंधित  स्थिति  पर  कड़ी  नजर  रखें  थीਂ  पिछले  कुछ  हफ्तों  म  मिट्टी  के  तेल  के

 बिक्री  मुख्य  में  होने  वाली  वृद्धि से
 चितित

 थी  ।  पिछले  अवसरों  पर  में  ने  परप  रिश्वत  तेल  के  आयात  के

 लिये  दी  गयी  विदेशी  मुद्राओं  में  थोड़ी  कटौती  कर  लेने  के  संबंध  में  सरकार
 की

 नीति  का  संकेत  किया

 सभा  को  ज्ञात  है  कि  अपनी  विदेशी  म्‌  द्रविड़ों  संबंधी  कठिनाइयों  के  कारण  यह  कठौती  भ्रनिवायं थी  ।

 फिर  सरकार  मिट्टी  के  तेल  के  बिक्री  के  भावों  में  वृद्धि  को  उचित  नहीं  समझती  |  इस  संबंध  में  राज्य

 सरकारों की  राय  भी  ली  गयी  कौर  जब  कई  स्थानों  विशष  रूप  से  बम्बई  स्थिति  बिगड़ने  लगी

 तो  स्थिति  में  सुधार  करने  की  दृष्टि से  सरकार ने  निम्नलिखित  कार्यवाही  की  है

 (१)  -  उन्हों  ने  तेल  कम्पनियों  को  बिक्री  पर  गये  उन  सभी  प्रतिबन्धों  को  हटा  लेने

 की  हिदायत  दी  है  जो  विदेशी  मुद्दों  बचाने  के  लिये  लगाये  गये

 (२)  अतिरिक्त  विदेशी  .  मुद्राकोष का  विशेष  आवंटन  किया  गया  है  ate  ये  मद्रायें  उन्हें
 उपलब्ध  भी  कर

 दी  गई

 (
 3

 )  तेल  कम्पनियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  इस  आवंटन  से  तुरन्त  भ्र ति रिक्त  मिट्टी  के  तेल

 का  आयात  करने  का  प्रबन्ध  करें  ।  इस  बीच  देश  में  मौजद  स्टाक  शरीक  मात्रा  में

 उठाने  के  लिये  ग्र ति रिक्त  व्यवस्था  करने  का  प्रशासन  दिया  गया  इसलिये

 स्थिति में  तत्काल  सुधार  होना  चाहियें  |

 (४)  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  स्थिति  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिये  सरकार  इस

 बात  का  पता  लगाने  का  भी  प्रयास  कर  रही  है  कि  बाजार  भाव  क्यों  बढ़े  थे
 ।

 (५)  राज्य  सरकारों  को  भी  की  गयी  काय  वाही  के  बारे  में  सूचना दे  दी  गई  है  दौर उन  से

 यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  इस  का  ज्यादा
 से

 ज्यादा  प्रचार  करें  |

 यह  की  जाती  है  कि  ऊपर  से  लेकर  नीचे  के  व्यापारी  इस  में  सरकार  के  साथ

 सहयोग  करेंगे  जो  कार्यवाही  की  जा  चुकी  है  उसी  के  फलस्वरूप  आगामी  कुछ  ही  दिनों  में  मिट्टी
 के  तेल  के  भाव  gest  सामान्य  स्तर  पर  प्रा  जायेंगे  ।  यदि  स्थिति  न  सुधरी  तो  सरकार  शर  भी

 कार्यवाही करने  को  तैयार  है

 श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  बम्बई  सरकार  के  अलावा  मद्रास  भ्रौर

 देश  भर  में  मिट्टी  के  तेल  की  कमी  महसूस  की  गयी  ate यदि  तो  उन स्थानों की  सरकार

 ने  age
 तेल  के  सूत  सें  होनें  वाली

 इस

 बुद्धि  को

 सक

 के

 लिये  कया  erat
 कौ | लावक  —

 मल  अंग्रेजी  में



 है  मौखिक  उत्तर  १०  Fee

 श्री  के०  दे०  मालवीय :  यह  कमी  आमतौर  पर  देश  भर  में  ही  महसूस  की  गयी

 मैं  बता  चुका  हूं  कि  यह  कई  कारणों  से  थी  जिनमें  से  एक  यह  था  कि  मिट्टी  के  तेल  के
 के

 लिये

 कम  विदेशी  मुद्दों  दी  गयीं  थीं  ।  यह  बाधा  दूर  हो  जाने  पर  यह  आशा  की  जाती  है
 कि

 प्रायः

 तत्काल  ही  स्थिति  में  सुधार  हो  जायेगा
 ।

 श्री  पाणिग्रहण  :  कया  अब  fret  के  तेल  को  अत्यावश्यक  पण्य  अधिनियम  में  शामिल
 कर

 लिया  जायेगा  ताकि  राज्य  सरकारें  मिट्टी  का  तेल  छिपाने  वालों  को  पकड़ने  में  सक्षम  हो  सकें
 ?

 श्री हि०  दे०  जी  हां  ।  हम  ने  राज्य  सरकारों  को  सभी  आवश्यक  कार्यवाही

 करने  की  सलाह  दी  है  जिसमें  मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  का  प्रबन्ध
 इस

 अधिनियम  के  अधीन  कराने

 के  yet  पर  विचार  भी  शामिल  है  ।

 थी  हेम  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इन  तेल  कम्पनियों  ने  कुछ  कटौती  करने

 के  सरकार  के  सुझाव  से  पूरा  लाभ  उठाया  है  कौर  वह  यह  कटौती  बड़े  ही  मनमाने  ढंग  से  करके

 बाजार  में  कृत्रिम  अभाव  की  स्थिति  पैदा  कर  रही  हैं  ?

 fait
 हि०  दे०

 यह  माननीय  सदस्य  की  अपनी  राय  हो  सकती  है  ।
 मुझे  यह

 जानकर  बड़ा  खेद  होगा  कि  कोई  मिट्टी  के  तेल  की  कमी  से  लाभ  उठा  कर  अपने

 उसके  भाव  भी  बढ़ा  सकता  है  ।

 श्री  हेम  तेल  कम्पनियों  को  तो  कोई  खेद  नहीं  है  ।  केवल  मंत्री  महोदय  ही  ऐसे

 हैं  जिन्हें खेद  है  ।  सरकार  के  सुझाव  के  कारण  वे  ae  खूब  कमाई  कर  रही  हैं  ।

 श्री  कण  दे०  जो  भी  हम  स्थिति  की  झ्रोर  से  पूरी  तरह  सजग  हैं  ।  हम  ऐसी

 कार्यवाही  कर  रहे  हूँ  जिसके  फलस्वरूप  तत्काल  स्थिति  में  सुधार  हो  जायगा  |

 tat  ही०  ना०  मुकर्जी
 :

 तेल  कम्पनियों  के  साथ  के  हमारे  मैत्रीपूर्ण  संबंधों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  क्या  सरकार  पूरी  तरह  इस  बात  से  श्रनवगत  नहीं  थी  कि  मिट्टी  के  तेल  के  संभरण  के

 सम्बन्ध  में  क्या  कुछ  होनें  वाला  यदि  तो  इस  बात  को  सरकार  कसे  उचित  ठहराती  है  ।

 श्री  के०  दे०  मालवीय
 :

 मैं  कहीं  भी  व्यक्त  किये  गये  किसी  भी  दृष्टिकोण  को  उचित

 नहीं  ठहरा  रहा
 |

 म॑  तो  केवल  यह  बात  बता  रहा  हूं  कि  जब  भी  थोक  सप्लाई  खुदरा  वितरण

 के  बीच  में  बहुत  से  लोग
 जात

 हैं  तो  इस  बात  का  पता  करना  बहुत  कठिन  हो  जाता  है  कि

 ग़लती  कहां  है  ।  एक  कारण  यह  था  कि  विदेशी  qt  में  थोड़ी  कटौती  हो  जाने  के  फलस्वरूप

 मिट्टी  के  तेल  की  कमी  हो  गयी
 ।

 देश  के  विभिन्न  भागों  द्वारा  मिट्टी  के  तेल  की  इस  कमी  की  झोर

 हमारा  ध्यान  झ्राकृष्ट  किये  जातें  ही  हम  ने  फौरन  कार्यवाही  की  ak  कुछ  ही  दिनों  में  स्थिति

 सुधर  गयी
 ।

 में  नहीं  समझता  कि  we  भी  भाव  उतने  ही  अधिक  हैं  जितने  कुछ  दिन  पहले  तक  थे  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मद्रास  में  नियंत्रित  खुदरा  भाव  ३  जाने

 फी  बोतल  थे  जो  बढ़ा  कर  चार  प्लान  फी  बोतल  हो  गये  थे  कौर  अरब  भी  उपभोक्ताओं को  तेल  नहीं
 मिलता

 ?  मिट्टी  के  तल  का  मौजूदा  खुदरा  भाव  क्या  है  ?

 श्री  के०  दे ०
 मालवीय

 :
 भाव  कुछ  चढ़  गये  थे  ate  मुझे  है  कि  वह  में

 भी  घट  गये  होंग े।

 बल  ना  लिएस

 1  मूल  sat  में
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 श्री  गोविन्द दास  :  जितना  रायात  मिट्टी  के  तल  का  कम  क्या  गवर्नमेंट ने  इस

 बात  का  पता  लगाया  है  कि  उस  अनुपात  से  फुटकर  व्यापारियों  ने  कीमतें  ज्यादा  नगर
 इस  का  पता  लगाया  गया  है  तो  इस  प्रकार  के  मुनाफाखोर  व्यापारियों के  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या

 सोच  रही  है  fayfrar att ? जाये  ?

 श्री  क०
 दे०  मालवीय  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  निर्यात  में  जितनी  कमी  हुई

 उस  के  अनुपात  से  ज्यादा  दाम  फुटकर  व्यापारियों  ने  प्रौढ़  यह  बात  मुनासिब नहीं

 इस  के  सम्बन्ध  में  व्यापारियों  को  इस  प्रकार  नहीं  करना  चाहिये  ।  इन  सब  बातों  को  देख  कर

 सरकार  ने  ऐसे  कदम  उठाये  हैं  जिन  से  ऐसा  आइन्दा  न  हो  ।  देश  भर  में  काफी  तेल  प्राप्त  है  ।

 fat  गोरे  क्या  यह  बात  सच  नहीं  है  कि  पिछले  दो  महीनों  से  यह  कमी  देश  भर  में  महसूम

 जा  रही  है  प्रौढ़  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है
 ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  पहला  भाग  सही  है  ।  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  सही  नहीं  है  |

 श्री  तिरुमल  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ  तेल  जो  गैस  सिलिंडरों

 और  कुकिंग  रेंजों  के  संभरण  का  भी  नियंत्रण  करती  तेल  का  कृत्रिम  अकाल  पैदा  कर  देना  चाहती

 हैं  ताकि  उनके  सिलिण्डरों  शर  कुकिंग  रेंजों  की  बिक्री  बढ़  जाये
 ?

 श्री हि०  दे०  मालवीय  :  मझे  विभिन्न  कम्पनियों के  इन  प्रयासों  की  जानकारी नहीं  है

 क्योंकि  गैस  के  सिलिंडर  बहुत  थोड़े  क्षेत्रों  में  लोकप्रिय  हुए  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  यू
 ०

 पी०  के  तेल का  भाव  ४  अ ०

 से  ले  कर  १२  का  बोतल  तक  हो  गया  है  जब  कि  उस  का  भाव  ३  झा
 ०

 से  afm  नहीं  होना

 चाहिये

 श्री  के ०  बे०  मालवीय  :  जी  दाम  जरूर  बहुत हो  कौर  उत्तर  प्रदेश  में  इतने

 ज्यादा  हो  गये  यह  बहुत  अफसोस  की  बात  है  ।  इस  से  कम  हो  जायें  तो  अच्छा  है  |

 प्रश्नों  के  लिखित  ्

 चीन  में  रुसी  राजदूत  का  भारत  सम्बन्धी  लख

 fa

 राजिन्द्र
 Ro,

 श्री  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  को  यह  पता  है  कि  चीन  में  रसी  राजदूत

 ने

 एक  अन्तराष्ट्रीय  पत्रिक  मे भारतीय  प्रधान  मंत्री  के  कथन  कौर  कृत्य  के  बारे  में  एक  आलोचनात्मक  निबंध  लिखा  कौर

 यदि  तो  क्या  इससे  भारत  सम्बन्धी  रूस  की  वैदेशिक  नीति  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन

 होने  का  कोई  संकेत  मिलता  है
 ?

 झर  माननीय  सदस्य  ने विदेशी  कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  मेनन  )

 जिस
 लेख  का  उल्लेख  किया  उसे  हम  ने  देखा  है

 ।
 हमें  यह  सोचने  का  कोई  कारण  नहीं

 मिला
 कि

 _  ईस  लेख  से  भारत  के  प्रति  रूस  सरकार  के  रख  में  किसी  परिवर्तन  का  संकेत  मिलता  है
 |  वास्तव  में

 लिय  क

 tae  ast  में  |
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 सरकार ९११०  ष् इनमे |  att  भी  सुधार करने

 को  कृतसंकल्प  रख

 आसनसोल का  केद्रीय  अस्पताल

 1*११.  श्री  त०  ब०  बिट्ठल  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बतासे की  कृपा

 :  क्या  कोयला
 खान  श्रम  कल्याण  संगठन

 के  आसनसोल
 के  केन्द्रीय  अस्पताल

 विस्तार कर  उसे  १६५  ब्याज  से  बढ़ा  कर  २५०  ध  वाला  बनाने  की  कोई  योजना  मंजूर

 की  गयी

 यदि  तो  इसकी  प्रकाशित  लागत  कितनी  कौर

 निर्माण  कब  आरम्भ  होगा
 ?

 fart  उपमंत्री
 आबिद

 :  जी  हां  ।

 4,29, AXE  रुपये
 ।

 कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  का  निर्माण  प्रारम्भ  हो  चुका  है  ।  वार्डों  के  ननदों  कौर

 प्राक्कलनों  को  रूप  प्रदान  किया  जा  रहा  है  ।

 ससखा में  सीमेंट  के  मये  शाखाओं

 1१९.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बम्बई  की  सरकार  ने  या  बम्बई  की  किसी  गैर  सरकारी  फर्म  ने  सरकार  से  बम्बई
 राज्य

 में  सीमेन्ट  के  नये  कारखाने  चालू  करने  के  लिये  लाइसेंस  देने  का  आवेदन  किया

 यदि  तो  क्या  कोई  लाइसेंस  मंजूर  किया  गया  AK

 ये  कारखानें  कहां-कहां  खोले  जायेंग े?

 मंत्रों  सुभाष
 :

 जी  दो  फर्मों नें  आवेदन किये  हैं  ।

 कौर  ये  प्रस्तावित  स्थान हैं  राजुर  वेरावल
 ।

 इन  दोनों  फर्मों  को
 अभी  लाइसेंस  नहीं  दिये गये  हैं  ।  सीमेंट की  संभरण  की  feats  सहज-सुलभ  होने के  कारण

 सीमेन्ट
 के  नये  कारखानों  के  लियें  लाइसेंस  देने  के  ger  पर  भ्र भी  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 फिर  भी  यह  मसला  पुर्विचाराघीन  रखा  जायेगा  ।

 दिक्षित  बेरोज़गार

 T*Ro.  दामानी  :
 श्री  ak  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 क्या  शिक्षित  बेरोजगारों
 की  सहायता  के  लिये  बनायी  गयी  श्रीराम  योजनाओं  को

 पूरी  तरह  क्रियान्वित कर  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 मल  अग्रे  जाम



 २१  १८८०  )  लिखित  उत्तर  ve

 fort  उपमंत्री  झाबिद
 जी  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पाकिस्तानी  विमानों  का  उतरना

 श्री  सुमन  घोष  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चार  भ्रनसूचित  पाकिस्तानी  विमान  लगातार  दो  दिन  *  तक

 दिन दो  )  ही  बहाने  से  दमदम  प्र  पर  उतरे थे  ;  झर

 यदि  तो  इस  घटना  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 facts  कार्य-मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  :  कौर

 १९५८
 के

 तीसरे
 सप्ताह  में  विमानों  के  उतरने  की  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  हुई

 ।
 यदि

 माननीय  सदस्य  प्रविधि  के  विषय में  कुछ  संकेत कर  सकें  श्रावक  होने

 पुछताछ  की  जाये ं|

 चाय का  निर्यात

 1२२.  श्री  छ  | ह ५  wat  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 fen  श्र  अमरीका  को  चाय
 के

 fan  want  nia  स्थिति

 पृथक  )  क्या  अर

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  प्रयास  किप  जा  रहे हे  ?

 तथा  उद्योग  उप-मंत्री  acta  चन्द्र  )  :  ges

 ब्रिटेन  पौर ७ ।  सध  अमरीका  को  किया  गया की  अवधि  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  mate  की  तुलना  में

 भारतीय  चाय  का  निर्यात  इस  प्रकार  है  :--

 RS  aS  ES  SASS

 जनवरी-नवम्बर  farce  को लप है  1.0  का  को

 re  ere  er  sc  ee oe

 परिमाण  कीमत  परमाणु
 ह a

 पिंडों  में
 )  (F [१९.1७  पिंडों में  )

 जारी रुपयों  मे ं)  रुपयों  में  )

 gauss  VERE  WE  ८१  २२७  %,  &3

 १९५५७  र७५८  OX Ov  ROLE  4.5%

 wa  उत्पादक  अन्य  देशों  कौर  स्थानीय  व्यापारियों  के  सहयोग से  water

 नीदरलैंड्स  ak  पश्चिमी  जर्मनी  स्थापित  की  गयी  परिषदों  में  भारत

 भाग  लेता  इन
 परिषदों

 उद्देद्य ह अ क  श्राम  तौर  पर  खपत  बढ़ाना
 है  ।  ह्म

 अनेक  देशों  में  होने  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेते  है  ।  उपहार-पोलें  भी  बांटी  जाती  हैं
 नाथ जनाया  el

 मूल  अंग्रेजी  में



 Wa  लिखित  उत्तर  १०  VERE

 भारतीय  निर्यातकों  ate  विदेशी  श्रायातकों के  बीच  व्यक्तिगत सम्पर्क  स्थापित  कराने  के  उद्देश्य

 से  चाय  बोर्ड  विदेशों  को  शिष्ट  मण्डल  भेजता  है  ।  सामान्य  प्रचार  कार्यवाही के  ग्र लावा

 सरकार ने  उत्पादन  निर्यात
 में  छूट  की  घोषणा  की  है

 ताकि
 हमारी  चाय

 विश्व  के

 बाजारों  में  प्रभावशाली  ढंग से  होड़  में  भाग  ले  सके  ।

 पंजाब  में  ary  सम्पत्तियां

 २३  श्री  अन्सार  करवाती  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कां  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  की  प्रायः  सभी  वृक्कक  सम्पत्तियों का  प्रबन्ध  wae  भी

 निष्क्रान्त  संपत्ति  अ्रभिरक्षक  द्वारा  होता  ak

 यदि  तो  क्या  उनकी  सम्पत्तियां  aaa  कर  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  कौर  मामलों  में

 पंजाब  की  मुस्लिम छक्कों  की  सम्पत्तियां  मुक्त  की  जा  चुकी  हैं  ।  लेकिन  सभी  वक् कों की की

 सम्पत्तियों  को  मुक्त कर  देना  सम्भव  नहीं  हुमा  है  कयों कि  पंजाब  के  अधिकांश  जिलों में  wae

 ही  कोई  मुस्लिम  रह  गयी  है  ।  यह  निश्चय किया  गया  है  कि  गैर-धार्मिक

 प्रकार  wale  इरादी  की  सम्पत्तियां  नाममात्र  के  किराये पर

 दीघंकालीन  ara  पर  विस्थापित  शिक्षा  संबंधी  ate  सांस्कृतिक  को  दे  दी  जागीरें  ।

 जहां तक  धार्मिक  वकीलों  की  सम्पत्तियों  का  seq  भविष्य में  उनके  प्रबन्ध  का  प्रशन

 भी  विचाराधीन है

 सोलहवां भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 Peay.  श्री  तंगामणि  :  क्या  wa  ste  रोजगार मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सोलहवें  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  निश्चय  किया  है  कि  केन्द्र

 ax  राज्य  सरकारें  श्रम  विधियों  के  प्रशासन  के  लिये  जो  भी  व्यवस्था  करें  उसकी  कमियां
 ग्र झ्र  से  पूरी  कर  दें

 यदि  तो
 वे  राज्य  कौन-कौन  से  हैं  जिन्होंने इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित

 कर  दिया है  ?

 उपमंत्री  आबिद  जी  नहीं  ।  सम्मेलन  ने  केन्द्र  ate  राज्यों

 में  क्रियान्विति  तथा  मूल्यांकन  व्यवस्था  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  चर्चा  की  थी  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  कौर  मनीपुर  को  छोड़  कर  wa  सभी  राज्य  सरकारों

 प्रौढ़  प्रशासनों  ने  कार्यान्वित  न  करने  के  मामलों  की  देख-भाल  करने  के  लिये  श्रपने-भ्रपने

 प्रम  विभागों में  सेक्शन  स्थापित किये  हैं  ।  नौ  राज्य  प्रशासनों  केरल

 उत्तर  परिश्रमी  दिल्‍ली  कौर  ने  भी
 त्रिपक्षीय  कार्यान्विति  समितियां  स्थापित

 की  चिन

 मूल  Saat  में



 २१  १८८०  (TH)  लिखित  उत्तर  ह ैई

 फ्रांसीसी
 बस्तियां

 1२४५.  श्रीमती  मफीदा  क्या  प्रधान  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत
 में

 भूतपूर्व
 फ्रांसीसी  बस्तियों  के  विधि  सम्मत  हस्तान्तरण  सम्बन्धी  नवीनतम  स्थिति  क्या

 है
 ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  हमें  बताया  गया  है  कि

 माहे  यानम  नामक  फ्रांसीसी  बस्तियों के  बारे  में  सेशन  संधि का

 करने  के  प्रश्न  को  फ्रांसीसी  पार्लियामेंट के  art  सत्र  की  कार्यावलि  में  उच्च

 प्राथमिकता दी  जायेगी  जो  इस  वर्ष  के  २८  भ्रप्नल, से से  होने  वाला  है  |

 सेलम  में  एल्युमिनियम  संयंत्र

 |  at
 सुब्बया  weary

 1*२६.  श्री  उस्मान  खां
 :

 Lott  सम्पत  :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 सेलम  में  जिस
 अ्रल्युमिनियम  संयंत्र  के  खोलने का  विचार  है  उसका  लागत  व्यय

 कितना

 उसकी  उत्पादन क्षमता  ;

 क्या  टेक्निशियनों  द्वारा  संयंत्र  के  बारे  में  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गई

 यदि  तो  उसकी  प्रमुख  विशेषतायें  क्या  हैं  ;  कौर

 (=)  वह  कब  से  प्रारम्भ  होने  वाला  है
 ?

 मंत्री  मदुराई  :  से  १९  2eus  की  इस  सभा

 को  श्रतारांकित  संख्या  Rok H GACH के  उत्तर  में  बताया गया  था  कि  एक  पक्ष  ने  इटली  की  फर्म

 के  सहयोग  से  एक  भ्रल्युमिनियम  संयंत्र  स्थापित  करने  का  अस्थायी  सुझाव  दिया  है  कौर  मामले की

 जांच  की  जा  रही  है  ।  यह  भी  कहा  गया  था  कि  इटली  की  फर्म  के  कुछ  प्रतिनिधियों  ने

 उस  स्थान  को  देखा  भी  है  ।  इस  विशेषज्ञ  दल  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 हिन्दुस्तान  कंजूस
 )

 लिमिटेड

 1*२७.  शी  जीत सिह  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  हिन्दुस्तान  )  में  hat  के

 निर्माण  में  विभिन्न  प्रकार  का  उत्पादन  किया  गया

 क्या  दक्षिणी-पूर्वी  एशियाई  देशों  को  निर्यात  करने  की  सम्भावना  का  पता  लगाया
 गया  wie

 यदि
 तो  उसका  क्या  परिणाम

 निकला
 !

 i  2  की

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 उद्योग  मंत्री  मनुभाई दाह  )  ot  at  |

 कौर  परामशंदाताश्ों से  जो  समझौता  न्  उसमें  केवल
 लंका

 के  लिये  निर्यात  की  व्यवस्था  है  किन्तु  बात  पर  सहमति  दे  दी  गई  कि  निर्यात  खंड मं

 इन्डोनेशिया  भी  शामिल  कर  लिया  जाये  ।  कारखाने  का  जितना  विस्तार  इस  समय  किया

 गया  है  वह  डाक  तार  विभाग  की  श्रावद्यकताश्रों  को  पुरा  करने के  लिये  पर्याप्त  है

 जिसका  कुछ  समय  पहले
 ८००

 मील  का  लगाया  गया  था  तथा  लगभग  २००  मील

 लम्बे  के  निर्यात  का  भी  अनुमान  लगाया  गया  था  ।  चूंकि  अकेले  डाक  और  तार

 विभाग  की  श्रावश्यकता  ही  बढ़  कर  १३००  मील  की  हो  गई  तथा  बढ़ी  हुई  देश  की

 मांग  पूरी  करने  एवं  यथासम्भव  निर्यात  करने  के  लिये  उत्पादन  में  ak  प्रतीक  वृद्धि  करने
 का

 अदन  विचाराधीन है  ।

 फिल्मों  को  राजकीय  पुरस्कार

 1१*२८.  शी  हरविन्द  घोषाल
 :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राजकीय  पुरस्कारों  के  लिये  प्रलेखित  चलचित्रों  का  निरीक्षण  करने  के  लिये

 कोई  समिति  ्य  गई  है  ;

 यदि  तो  उस  समिति  में  कितने  सदस्य  हैं
 ?

 सूचना  प्रसारण  मंत्री  ate  जी  हां  ReXS  क

 राजकीय  पुरस्कारों  के  लिये  भेजे  गये  प्रलेखीय  चलचित्रों  की  प्रारम्भिक  जांच  के  लिये  हाल

 ही  में  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  इसमें  सभापति  को  मिलाकर  पांच  सदस्य  यह

 स्पष्ट  किया  जा  सकता  है  कि  समिति  का  कार्य  केन्द्रीय  समिति  के  समक्ष  प्रलेखीय  चलचित्रों

 की  एक  तालिका  रखना  जिसके  बारे  में  भ्रान्ति  निर्णय  करने  का  अधिकार  केन्द्रीय  समिति  को

 ही  प्राप्त है  ।

 सोवियत  रूस  से  अखबारी  कागज़  की  सरोद

 *2e.  श्री  महती  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १६  १९४५८  के  तारांकित

 भद्रजन  संख्या  १०१६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  समाचार  पत्रों  के  रजिस्ट्रार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  को  सोवियत  रूस से

 २,०००  दशमिक  टन  कागज  खरीदने  का  परामर्श  दिया  है  यद्यपि  उद्धत  किये  मये

 मलय  बहत  अधिक  !

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  को  भारत  में  भ्रमण  सूत्र  से
 ४८

 पौण्ड  प्रति  ददामिक
 टन

 के  भाव  से  अखबारी  कागज  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  जबकि  रूस  ने  जो  संभरण

 किया  उसकी  दर  ४५५  पौंड--१०  शि--  पें०  प्रति  दशमिक टन  थी

 यदि  तो  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कम  लागत  पर  खरीदना  क्यों  स्वीकार

 कर  दिया  जबकि  फर्म  ने  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  न  रखा  था  ;  कौर

 इस  प्रकार  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्दा  की  हानि
 हुई  ?

 ———————  a
 मल  अंग्रेजी में
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 वाणिज्य  मंत्री  कान तगो )  प्रेस  रजिस्ट्रार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  को

 खबरी  कागज  की  किस्म  के  बारे  में  भारतीय  पर्वो  समाचारपत्र  सोता  क  द्वारा

 पत्रों  के  हितों  के  विचारों  की  जांच-पड़ताल  करने  के  पश्चात  ही  राय  दी  थी  ।

 जी  हां  ।  रूसियों  द्वारा  मूल्य  ५५  पौण्ड  प्रति  दशमिक  टन  बताया  गया  था
 |

 गया  था  | प्रस्ताव  प्रत्यक्ष  सौदा न  होकर  एक  तूतिया  पक्ष के  द्वारा  किया

 भुगतान  स्टिंग  में  किया  जाना था  ।

 कुछ  नहीं  क्योंकि  सौदा  उन  देशों  के  द्वारा  गया  था  जिनसे  राज्य  व्यापार

 निगम  का  रुपयों  में  भगतान  करने  का  करार  था  ।

 भारतीय  हस्त  शिल्प

 #20,  श्री  जे  fao  बिष्ट  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 इग्  तथा  ay  में  भारतीय  हस्तशिल्प  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या

 कायव ही  की  गई  है
 शौर

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  कुटीर  उद्योग  के  उत्पादों  को  सामान्य

 व्यक्तियों  तक  पहुंचाने  की  दृष्टि  से  इन  देशों  में  स्थायी  स्टाल  खोलने  का  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  कौर  हस्तशिल्प  के  निर्यात  को  बढ़ावा

 देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सभी  देशों  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  जिनमें  इंग्ले  डोर

 आरोप  भी  शामिल  भारतीय  हस्तशिल्प  विकास  निगम  के  werent,  जिसकी  स्थापना  भ्रप्रैल

 १९३८  में  निर्यात  से  सम्बन्धित  कार्यकलापों  की  देखभाल  करने  के  लिये  की  गई  थी ।  विदेशों

 में  व्यास  य  केन्द्रों  oe  के  द्वारा  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।  विदेशों  से

 साथियों
 का  व्यापार  मंडल  भारत  में  विक्रेताश्रों  और  निर्यातकों  से  प्रत्यक्ष  सम्पर्क  स्थापित

 करने  के  लिये  आमंत्रित  किया गया  था  ।

 फ्रैंकफर्ट  लास  एंजिलेस  तथा  न्यूयॉर्क  में  पूर्णरूपेण  हस्तशिल्पों  के  लिये

 व्यवसाय  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 बम्बई  राज्य  में  वस्त्र  मिलों  का  बन्द  होना

 ३१  श्री  सोनावने  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १  दिसम्बर  2EYXS  के  तारों

 कित  प्रदान  संख्या  १२४२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 बम्बई  राज्य  के  बारसी  को  क्रमश  (2)  राजन  टेक्सटाइल  कौर  (२)

 शंकर  ae  (३)  लोकमान्य  ,  टेक्सटाइल  मिल्स  के  पूर्णरूपेण  aaa  wire  बन्द  होने  के

 कारण

 बेकार |  दि  क  हो  जाने को  दृष्टि उत्पादन  में  कमी  तथा  लगभग
 दो  हजार  मजदूरों

 के

 गेस
 हदर

 सपरता  की  दिस  माएं  तगा  एसस  दरद  संदल  कश  जा  रहा  है

 मिल  अग्रेजी  में

 324(A)
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 मंत्री
 :

 जयशंकर  ae  लोकमान्य  टेक्सटाइल  मिलों  ने

 जो  आंशिक  रूप  से  बन्द  होने  वाली  थी  उन्होंने  तीसरी  पाली  के  बन्द  होने  का  नोटिस  दे

 दिया  है  ।  राजेन  टेक्सटाइल  के  बारे  में  बताया  जाता  है  कि  वह  १-१-५९  से  बन्द है  ।  इन

 निर्माणकारी  एककों  के  साथ  कठिनाई  पुरानी  ढंग  की  मशीनें  तथा  स्टाक  का  जमा  हो  जाना
 ह  ||

 राजेश  टेक्सटाइल्स  के  बन्द  हो  जाने  से  १३२१  मजदूर  बेकार  हो  गये  हैं  ;

 ma  दो  मिलों  में  छंटनी  नहीं  हुई  है  ।  बन्द  हुई  मिलों  का  निरीक्षण  इसी  मास  टेक्सटाइल

 कमिश्नर  के  कार्यालय द्वारा  जायेगा  तथा  प्रबन्धक  पर्यवेक्षक  दल  की  सिफ़ारिशों  को

 समक्ष  रखते  हुए  उन्हें  पुनः  चलाने  पर  विचार  करेंगे  ।

 हथकरघा  उत्पादों  छूट

 1 ३२.  श्री  सम्पत
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  गे

 (=)  मद्रास  राज्य  की  सहकारी  समितियों  के  हथकरघा  बुनकरों  को  दी  जाने  वाले  द्भय  की

 राशि  संबंधी  नवीनतम स्थिति  क्या है  ;  कौर

 (@)  भुगतान  शीघ्रता  से  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्री
 का  हूगो  ]

 :  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  Rk—-R—FRXG

 तक  सहकारी  समितियों  को  छूट  के  दावे  के  रूप  में  व्यय  करने  के  लिये  Ax,  ३४,५६५  रुपयों  की

 होगी  |
 क

 ४०
 लाख  रुपये

 की
 राशि  मजूर  की  गई  हैं

 ।

 साबुन का  निर्माण

 1*३३.
 श्री  श्रोता

 :
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  क्रिया  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार
 को

 बिना  की  सहायता  से  देशी  aaa  निर्माताओं  को  खोपड़ा
 at  कास्टिक  सोडा  मिलने  में  अ्रनुभव  की  गई  कठिनाइयों  का  पता  है

 यदि  तो  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार कया  कार्यवाही  करने का  विचार

 करती है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :

 खोपड़ा  का  रवायात  करने  के  लिये  वास  विक  उपभोक्ता  लाइसेंस  बिना  विद्युत  की  सहायता

 से  साबुन  निर्माताओं
 की

 संस्थाओं
 को  दिये  जाते  कास्टिक  सोडा  का  आयात  भी

 बढ़ती  हुई

 मांग  को  पूरा करने  के  लिये  श्रमिक  मात्रा  में  किया  जा  रहा  है  ।  राज्य  व्यापार निगम  जिसके  द्वारा
 mae  की  निकली  लेगी  हूं  और  जिसके  ऊपर  आयात  किये

 गय
 कास्टिक  सोडा  के  वितरण  का

 दायित्व  रहता  वह  साबुन  निर्माताओं  की  यथाशक्ति मांग  पूरी  करने
 का

 प्रयत्न  कर  रहे

 नये  एकक  स्थापित  करने  के  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  किये  गये  हैँ  तथा  देश  में  का
 स्टिक  सोडा

 उत्पन्न  करने  की  क्षमता बढ़ाने  के  लिये  विस्तार  योजना  भी तैयार की  गई  है  ।
 a

 ee
 मूल  wast  में
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 यूरोपीय  सामात्य  विपणन  योजना

 (  श्री  राजेन्द्र सिह  :

 श्री  झा सर  :

 श्री स०  Ho  बनर्जी

 श्री  साधन गुप्त  :

 श्री  रघुनाथ सिह  :

 [Sto  राम  सुलग  सिह

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  डेपो  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  यूरोपीय  सामान्य  विपणन  योजना  के  बन  जाने  से  उत्पन्न  होने  वाली  स्थिति

 का  अनुमान  लगा  लिया  है  ।

 क्या  इससे  हमारी  निर्यात  are  पर  प्रतिकूल  अनुकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 किन-किन  पदार्थों  तथा  कहां  तक  उनके  निर्यात  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 (7)  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  से  (7)  संक्षिप्त  रूप  से  उसका  भ्रनुमान  रखी

 नहीं  लगाया  जा  सकता  |  किन्तु  सरकार  इस  बारे  में  देख-रेख  कर
 रही  है  स्थिति  की  जांच की  जा

 रही  है  ।

 (7)  सामान्य  विपक्षी  के  सदस्य  राज्यों  से  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  संबंधी  सामान्य  करार  के

 श्रन्तगंत  इसका  अनुमान  लगाने  तथा  उपचार  संबंधी  संभव  उपायों  के  बारे  में  बातचीत  के  साथ  ही

 परामर्श  लिया जा  रहा  है  ।

 सोवियत  रूस  द्वारा  काश्मीरी  शालों  का  आयात

 कि  :

 1३४.
 श्र
 तू

 मु
 तारिक

 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सोवियत  रूस  की  सरकार  ने  काश्मीरी  कढ़ाई  की  गई

 कागज  बनाने  की  तथा  में  तैयार  की  गई  प्राय  कलात्मक  चीज़ों  के  आयात  करने  में

 यदि  तो  भारत  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का

 विचार  करती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई
 :

 जी  सोवियत  रूस  से  पिछले  कुछ  वर्षों

 में  काश्मीरी  शालों  तथा  अन्य  कलात्मक  ae  के  लिये  प्राप्त  हुये  हैं  ।

 हाल  ही  में  सोवियत  रूस  से  भारतीय  हस्तशिल्प  के  निर्यात  के  बारे  में  किये  गये  व्यापार

 करार  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  उसमें  काज़मी  री  शालें  भी  शामिल कर  ली  जायें  ।  इन

 हस्तशिल्पों are  के  उत्पादन  का  विकास  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  भी  दी

 कनक  गान  लग

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 ata  बागान  हड़ताल  की  जांच

 1*३६.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  ११  दिस  १९४५८ के  तारांकित

 प्रशन  संख्या  SYo  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  बागान  हड़ताल  की  अनुशासन  संहिता
 की

 दृष्टि  से  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 क्षम  उपमंत्री  आबिद  :
 ait  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सिंगरेनी  कोयला  खानें

 श्री त०  ब०  faze राव  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्या यह  सच  है
 कि  सिंगरेनी  कोयला  खानों  के  विकलांग  मजदूरों  को  कभी  तक

 सैनिक  कृ  जिस  aa  केन्द्र  पुना  नहीं  भेजा  गया  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  उन्हें  भेजने  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  किया  गया  है  ;  कौर

 उन  विकलांग  खनिकों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  PEE  के  प्रीत  तक  केन्द्र
 में  भेज  दिया  जायेंगी  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  जी  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 १३  अझंगविक्षतों  में  से  छ  :  को  १२-१-५९  को  कृत्रिम  पूना  भेज  दिया  गया

 है  ।

 कृतिम  अंग  पुना  के  अधिकारियों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  एक  बार  में  सात  श्रंगविक्षत

 भेजे  जायेंगे  |  इन  अंग विक्षत ों  को  दंगों  के  जोड़ने  के  लिये  केन्द्र  में  कम  से  कम  छ  :
 सप्ताह  ठहरना

 पड़ता है  ।  अगला  जत्था  इस  जत्थे  के  ara  ही  भेज  दिया  जायेगा  |

 नय  समाचार  अभिकरण  का  निर्माण

 स०  Ho  बुर्जों

 शी  तंगामणि  :

 क०  गोपालन

 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूनाइटेड  प्रेस  श्राफ  इण्डिया  के  कर्मचारियों  ने  एक  नये  समाचार  प्रभाकरण  का

 निर्माण  करने  के  लिये  निवेदन  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  !

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 कौर  प्रसारण  मंत्री  :  यह  पी०  अराई ०  कर्मचारी

 वर्ग  की  यूनियन तथा  यूनाइटेड  प्रेस  ग्राफ  इण्डिया  में  चाव  रखने  वाले  कुछ  प्राय  लोगों  द्वारा  वैकल्पिक

 योजनायें रखी  गई  हूँ  ।  सरकार  की  राय  जानने  के  लिये  इनकी  जानकारी  उसे  दी  गई  थी  ।

 यह  बात  सरकार  के  अधिकार  में  नहीं  कि  वह  किसी  योजना  को  स्वीकार  अथवा  स्वीकार

 कर  दे  क्योंकि  प्रभाकरण  एक  स्वतन्त्र  निकाय  उनके  प्रस्तावों  के  बारे  में  अपनी  राय  दे  दी  थी  ।

 यह  महसूस  किया  गया  था  कि  प्रस्ताव  अभिकरण  को  फिर  से  भ्रपने  पैरों  पर  खड़ा  करने  नया

 अभिकरण  चलाने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  थे  ।

 qa  उत्तरी aa
 का  विकास

 श्री  भक्त  दीवान : र
 ३६.

 श्री  राम  इंकर  लाल  :

 क्या  योजना  मंत्री  २९  नवम्बर  १९४५८  के  अतारांकित  संख्या  ५५३  के  उत्तर  के  संबध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  की  योजना  के  बारे  में  क्या  इस  बीच

 कोई  निर्णय  किया गया  है  ?

 योजना  उपमंत्री  दया
 ०  ने ८  :  PENE—Ko  की  वार्षिक  योजना  के  अ्रन्तर्ग  त  योजना

 ara
 ने

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों ate  पहाड़ी  इलाकों  के  विकास  के  लिये  २  करोड़  रुपये  की
 रकम  मंजूर की  है  ।  राज्य  सरकार  इस  रकम  से  जिन  स्कीमों  को  चलायेगी  उनके  विवरण

 की  प्रतीक्षा है  ।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 SY  क्०  गोपालन  :

 श्री  वॉरियर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वे  उद्योग  जिनकी  पूंजी  ५  लाख से  कम  है  कौर  जिनमें  ५०  से  श्रमिक

 मजदूर  काम  में  लगे  वे  पैमाने  के  चोगा  की  परिभाषा  में  नहीं  जाते  ;

 क्या  सरकार  को  केरल  के  होजरी  अर्थों  के  पास  से  इस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 gare ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  पुनरीक्षित  परिभाषा  के  अ्रनुसार  अब  छोटे  पैमाने

 के  प्रौद्योगिक  एकक  की  परिभाषा  यह  है  कि  जिसमें  ५  लाख  रुपये  से  अधिक  पूंजी  का  विनियोग न

 किया  गया  हो  कौर  प्रत्येक  पाली  में  ५०  से  भ्रमित  व्यक्ति  विद्युत  का  उपयोग  न  करते  हों  तथा  यदि

 विद्युत  न  होतो  १०० से  अधिक  मजदूर काम  न  करते  हों  ।

 जी  हां  ।

 चूंकि  छोटे  पैमाने  के  सूती  होजरी  एकक  में  ११  व्यक्ति  काम  में  लगे  होते  हैँ  तथा

 छोटे  पैमाने  के
 ऊनी

 होजरी  एकके  में  १४५,  इस  प्रकार  होजरी  उद्योग  के  एकक  छोटे

 मान  दे

 दीन  ी

 मिना  मो  बरत
 जायेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी
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 भारत  का  राज्य  व्यापार निगम  )  लिमिटेड

 1४१.  श्री  पांगरकर :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PeYs—XE  में  मैंगनीज  भ्रामक  के  निर्यात  के  लिये  सब  तक  जो  संविदा  हुआ था  उससे  भारत  के

 राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  को  कितनी ara  हुई  ?

 मंत्री  व्यापार  के  हित  की  दृष्टि  से  इसका  ब्योरा  बताना

 नीय  नहीं  होगा
 ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  व्यापार  संबंधी  सौदों  से  उसने  जो  लाभ  कमाया  उसके

 wins  बताने  वाला  एक  ative  प्रतिवेदन  शीघ्र  ही  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 1४२.  श्री  दामानी  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ८  १९४५८ के  तारांकित

 संख्या  ७१८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सीमेंट  की  दो  लाख  टन  को

 मानित  मात्रा  के  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  द्वारा  निर्यात  करने  के  बारे  में

 क्या  प्रगति हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :

 अब  तक  लगभग  2G, vo0  टन  कुल  मात्रा के  लिये

 संविदा  किया  जा  चुका है  तथा  लगभग  ५४,००० टन  वास्तव में  निर्यात  किया  जा  चुका  है  ।  झर

 अधिक  निर्यात  करने  के  बारे  में  वार्ता  चल  रही  है  ।

 रबड़  तथा  चमड़े  की  पट्टियां

 1४३.  श्री  वे
 ०  qo  नायर  :  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 भारत  में  रबड़  की  पट्टियों  झर  चमड़े  की  पट्टियों  की  इस  समय  कितनी  आवश्यकता

 है  ;

 इनमें से  प्रत्येक  का  देश  में  कितना  उत्पादन  होता  है  कौर  कितना  आयात  किया  जाता

 ह ै?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  कौर  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता
 परिदिष्ट  १,  श्रनूवन्ध  संख्या  २]

 ध्राकादावाणी  गवेषणा  विभाग  द्वारा  रेडियो  तेयार  किया  जाना

 Tes.  श्री  सिह  सरहदी :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  २०  १९४५८  के

 तारकित
 प्रद  संख्या  १२७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 किसी  गैर-सरकारी  फर्म  ने  ऐसे  रेडियो  सेट  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  जो

 बिना  विद्युत  के  चलेंगे  जिनको  आकाशवाणी का  गवेषणा  विभाग  तैयार  कर  रहा  है  ;  झर

 यदि  तो  किस  फर्म  को  इस  प्रकार  की  अनुमति  दी  गई  है  a  किन-किन  शर्तों

 पर  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता
 नि

 मूल  भ्र  प्रति में
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 नगर  हुबली  कौर  दादरा  का  मामला

 श्री  विद्या चरण  शुक्ल  :
 q  श्री  दी०  चल  शर्मा

 क्या  प्रधान  मंत्री  १९  १९४५८  के  तारांकित मरत  संख्या  QE  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  दी  गई  नगर  हवेली  कौर  दादरा  संबंधी  पुर्तगाल की

 शिकायत  की  प्रत्युत्तर दर्ज  कर  ली  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  मामले  की  ant  की  स्थिति  न्यायालय  ने  निश्चित  करली

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  जी  हां  ।

 wat  नहीं  ।

 भारतीय  चाय  का  रूस  को  निर्यात

 श्री  राजेन्द्र  सिह
 :  क्या  वाणिज्य तथां  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  रूस  के  बाजारों  में  भारतीय  चाय  लोक  प्रिय  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  पिछे वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  कितनी  मात्रा  निर्यात करने  का  विचार

 ह ै?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  जी  हां  ।

 eur  में  लगभग  २४५०  लाख  पाउण्ड  चाय  का  निर्यात  रूस  को  किया गया

 यद्यपि  इस  अवस्था  में  कोई  संक्षिप्त  भविष्यवांणी  नहीं  की  जा  सकती  फिर  भी  यह  ara  है  कि  पिछले

 ag  की  प्रेक्षा  १९५६  में  निर्यात  कम  नहीं  होगा  ।

 जंग पुरा  पुल  का  दोषरहित निर्माण

 1  Vo.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  १६  १९४८  के

 तारांकित
 संख्या  PORE  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  जंगपुरा  पुल  के

 दोषरहित  निर्माण  के  लिये  उत्तरदायी  agit  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  च्

 संबंधी  कार्यवाही  करने
 के

 बारे
 में

 जांच
 की  जा  चुकी है  ?

 1  श्रीवास  site  संभरण  मंत्री  क०  च०  जी  हां  ।  इसे  मामले  की  विस्तृत

 जांच  से  पता  लगा  है  कि  यह  क्षति २०  २१  जुलाई  को  वर्षा  के  कारण  हुई  ।  क्षति  के  न्य
 कारणों में  से  एक  जिसके  बारे  में  निर्माण  कार्य  जिन  पदाधिकारियों  को  सौंपा  गया  वे  उत्तरदायी

 ठहराये  जा  सकते  हैं  वह  यह  है  कि  खुदाई  के  बाद  मिट्टी  ठीक  ढंग  से  नहीं  जमाई  गई  उचित
 रूप

 से  निरीक्षण नहीं  किया  गया  ।  संबंधित  पदाधिकारियों के  विरुद्ध  उपयुक्त  अनुशासन  संबंधी

 कार्यवाही  की  गई है  पूल  तक  जोने  वाली  सड़क  को  जो  क्षति  हुई  वह  नहीं  थी  कौर उसमें
 ५,०००

 रुपये  से  अधिक  की  क्षति  नहीं  हुई  ।  इन  क्षतियों  की  पूर्ति  ठेकदार  की  लागत  पर  शझ्रावश्यक्र

 मरम्मत
 करके  कर  दी  गई  थी  ।

 गि  —__-—  me  सनिटॉनिराणणण  लिनस  ae ee

 मूल  fiat  में
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 सिंगरेनी  कोयला-खानों  को  पानी  का  संभरण

 Yc  श्री  त०  धन  faze  राव  :  क्या  श्रम  शौर
 रोज्षगार तथा

 तथा  योजना  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 कोठागोडियम  में  जल  संभरण  प्रयोजन  के  लिये  सिंगरेनी  कोयला-खानों  को  १

 १९५८ से  ३१  जनवरी  PEXE  तक  कोयला-खान  श्रम  कल्याण संघ  ने  कुल  कितनाਂ धन  दिया

 wk

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  जल  संभरण  की  न्यूनतम  के  कारण  श्रमिको को  पर्याप्त

 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  चली  mit  कोई  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ।  कोयला

 खानों को  अ्रनदान  देने  पर  विचार  हो  रहा  है  |

 कोयला-खानों  में  जल  संभरण  सन्तोषजनक  नहीं है  ।

 लक्ष्मीबाई  तगर  में  बाजार

 *ye.  श्री  भक्त  दर्शन  श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  २०  Rea

 के  तारांकित  प्रशन  संख्या
 ११४

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 नई  दिल्‍ली  में  लक्ष्मीबाई  नगर  ak  नौरोजी  नगर  शादी  में  जिन  चार  बाजारों  के

 निर्माण  की  स्वीकृति  दी  गई  थी  उनमें  से  प्रत्येक  के  निर्माण  पर  कितना  धन  व्यय  होने  का  अनुमान

 तक  उनमें  से  प्रत्येक  के  निर्माण  में  कया  प्रगति  हुई  है

 इनमें  से  प्रत्येक  बाजार  के  कब  तक  बन  जाने  की  है
 ?

 श्रीवास  शौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  से  wa

 विवरण  सभा  की  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  १,  श्रीगंध  संख्या  ३]

 सरकारी  विज्ञापन

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि yo  वें० प०  नायर  :  क्या  सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री

 मंत्रालय  द्वारा  किया  जाने  वाला  भारत  सरकार  तथा  भारत  सरकार  के  उपक्रमों  संबंधी  विज्ञापन

 १९५८ में  (eas  की  भ्रपेक्षा  कम  हो  गया  है  या  म्यूजिक
 ?

 सुचना  प्रौर  प्रसारण मंत्री  विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा

 किये  जानें  वाले  विज्ञापन  की  मात्रा  geucy में  ave |  की श्रपेक्षा  १७  प्रतिशत  ढ़  गई ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  )  लि०

 करेंगे कि  :

 1*५१.  ot  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  (  )  fro  का  द्वितीय  वार्षिक  प्रतिवेदन
 प्रकाशित  हो  गया  है

 eee  ne  oe
 मल  अंग्रेज़ी में
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 यदि  तो  कब  ;  भर

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  प्रतिवेदन  के  प्रकाशन  में
 विलम्ब  होने  का  FAT  कारण है  ?

 मंत्री  :
 नहीं

 श्रीमान्‌  |

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 कोई  विलम्ब नहीं  है  ।

 ~
 पंजाब  में

 लि  राम  कृष्ण :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  पंजाब  के  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  में  कौन  कौन  प्रौद्योगिक  एकक  स्थापित

 हुए  हैं  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  ak

 उनके  लिए  सरकार  ने  कुल  कितना  धन  मंजूर  किया  था  ate  वास्तव  में  कितना  धन

 व्यय  gat  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  तथा  औद्योगिक

 नीति  संकल्प  में  देश  के  औद्योगिक  विकास  संबंधी  सिद्धान्त  निर्धारित  हैं  ।  उद्योगों  का  प्रादेशिक

 विकास  अनेकों  बातों  पर  निर्भर है  जैसे  कच्चे  शक्ति  परिवहन  आदि की  उपलब्धि  ,

 यदि  माननीय  सदस्य  पंजाब  के  किन्हीं  विशेष  गांवों  या  जिलों  में  नये  उद्योगों की  स्थापना

 संबंधी  जानकारी  चाहते  हैं  तो  सरकार  को  अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  करने  में  प्रसन्नता  होगी  ।

 प्राविधिक  प्रशिक्षण  समिति

 1२.  थ्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५८  में  प्रविधिक  प्रशिक्षण  समिति  की  कितनी  बैठकें  हुई

 क्या  क्या  महत्वपूर्ण  faery  किये  गये  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  समिति ने  १९४५८

 के  झ्वारम्भ  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  कोई  बैठक  बुलाना  आवश्यक न  था

 एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ४]

 पाकिस्तान से  व्यापार

 1३.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  में  हुए  हाल  के  परी  तनों  का  प्रभाव  भारत  पाकिस्तान  के  व्यापार

 पर  पड़ा है  ;

 यदि  तो  कितना  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 अभी  तक  कोई  ध्यान

 देने  योग्य  परिवर्तन  नहीं  gam  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं
 al

 ।

 मूल  sist
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 चाय  बागान

 1४.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कल  भारत में  विदेशी  फर्मों  के  कितने  चाय  बागान  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )

 स्टिंग  समवायों के  बागान  VIG

 रूपी  समवायों  के  बागा  जिनमें  विदेशी  भारतीय  पूंजी मिली  हुई  हैं

 परन्तु  प्रबन्ध  विदेशी  हैं  &&

 प  १७

 हिताय  पंचवर्षीय  य  ।  जना

 ty,  श्री राम  |ਂ  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  चौथे  वर्ष  में  राज्यवार  कितना  धन  व्यय  होगा
 ?

 योजना  उपमंत्री  दया ०  न०  एक  विवरण में  जिसमें  PEUE  में  योजना

 केਂ  राज्यवार  भ्र धिक तम  व्यय  का  उल्लेख  है  निम्न  है

 करोड़ों
 में  )

 अ्रान्घ्र  प्रदेश  ३७  &&

 १२  RY

 ह  २२

 oy  \9o

 Rx  भ्

 मध्य  प्रदेश  डे  २२

 मद्रास  RR  द्

 दे२  Yo मसूर

 ge  RR

 १०  ३५  २०

 ११  राजस्थान  २४  ०६

 १२  उत्तर  प्रदेश  wR  ng

 पश्चिमी  बंगाल  20  ष्

 जम्मू तथा  काश्मीर  पदे

 कुल  Sigo  द्

 गन्दी  बस्तियां हटाना

 Te.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  श्रावास  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  में  अब  तक  गंदी  बस्तियों  के  हटाने  की  कितनी  योजनायें

 स्वीकृत हुई  हैं  ;

 इन  योजनाओं  के
 a

 गीत  उत्तर  प्रदेश  में  कितना  कार्य  gare
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 1  श्रीवास  कौर
 संभरण  मंत्री

 कठ  चल  :  राज्य  सरकारों/संघ

 प्रशासनों की  गंदी  बस्तियों  हटाने  की  १०६  परियोजनायें जिनकी  अनुमानित  लागत
 &  .  ०७  करोड़ रु०

 द्वितीय  योजना-काल  में  ra  तक  भारत  सरकार  द्वार  स्वीकृत  हो  गई  पुनरीक्षित

 प्रक्रिया  के  भ्रमित  सितम्बर  १९४५८  से  राज्य  गंदी  बस्तियां  हटाने  की  अपनी  योजनायें  स्वयं  मंजूर

 कर  सकते  संख्या  १०६  में  उपरोक्त  परियोजनाओं  के  ग्र ति रिक्त  श्र  कोई  ऐसी  परियोजना

 सम्मिलित  नहीं  है  जो  नई  प्रक्रिया  के  अधीन  मंजूर  हुई  हो  ।  इसके  बारे  में  राज्य-स  सरकारों  से  जानकारी

 मांगी गई  है  ।

 एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परि  बिष्ट  १,  झ्र तु बन्ध  संख्या  ५]

 संचारी  रोगों  सम्बन्धी चलचित्र

 1७.  *  fat  ही०  Ato  मुकदमो ं:

 श्री  मोहम्मद  इलियास :

 कया  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 wa  तक  संचारी  रोगों  संबंधी  स्वास्थ्य  शिक्षा-सामग्री  पर  arate  कितने  चल  चित्र

 उनमें  से  कितनी  १६  एम०  एम०  कौर  कितनी  ३५  एम०  एम०  हैं  ;  शर

 १९४५७  शर  auc F fact में  कितनी  (१)  नगरीय  क्षेत्रों  में श्रौर  (२)  कितनी  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  दिखाई  गई  हैं  ?

 सुचना ate  प्रसारण  मंत्री
 ७  |

 सातों ही  चलचित्र  ३५  एम०  एम०  १६  एम०  एम० में  हैं  ।

 इन  में  से  दो  चलचित्र जो  १६५७  १९५८  में  पूरे  हुए  नगरीय  तौर  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  दिखाये  गये  हैं  ।  पिछले  वर्षों  में  दिखाये  जाने  के  लिए  दिये  गये  चलचित्र  चलती  गाड़ियों  द्वारा

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दिखाये  जा  रहे  हैं  ।  नगरीय  क्षेत्रों  में  पौधों  संबंधी  निश्चित  जानकारी  अभी  प्राप्त

 नहीं
 है  ।

 भूमि  की  अधिकतम  सीसा

 Te.  श्री न०  राठ  मुनि स्वामी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 जिन  राज्यों  ने  विंमान  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारण  करने  के  नियम  बना  लिए

 वहां  अधिकतम  सीमा  के  लाग  होने  के  उपरान्त  भूमिहीन  श्रमिकों  के  देने  के  लिए  कितनी  अतिरेक

 भूमि  प्राप्त हुई

 wa  तक  कितनी  अ्रतिरेक  भूमि  वितरित  की  गई  है  |

 कितनी  वितरित भूमि  में  (  खेती  आरम्भ  हो  गई  है  ;  AK

 भूमि  सुधार  होने  पर  कितनी  अतिरेक  भूमि  सरकार
 को  प्राप्त होने  की

 आशा

 ?

 योजना  उपमंत्री  (sit  दया०  नं०  से  जम्मू  तथा  में

 लगभग  ७  लाख  एकड़  भझ्रतिरेक क्षेत्र  है  ।  इसमें से  २.  ४  लाख  एकड़  कृष  कों  के  पास  था  और
 हि न  —

 भप्रंग्रेजी  में
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 उन्हें  दे  दिया  गया  है  ।  अन्य  ५०,०००  एकड़  भूमि जो  किसी  के  पास न  थी  अस्थायी  पट्टेदार

 पर  दे  दी  गई  है  ।  भ्रनुमान है  कि  शेष  अतिरेक भूमि  में  से  और  ५०,००० एकड़  भूमि  में  कृषि

 हो  सकती  तथा  शेष  कृषि योग्य नहीं  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में अघिकार  अभिलेख*  तैयार हो  रहा  है  तथा  अतिरेक  का  ठीक  अनुमान

 fears  के  पूरे  होने  पर  हो  सकेगा  ।  अस्थाई  गुमान के  अ्रनुसार
 ¥

 लाख  एकड़  भ्रतिरेक  होने

 की  सम्भावना है  ।  लगभग  ६७,०००  एकड़  भूमि  प्रभी  तक  प्राप्त हो  गई  है  जो  afar

 भ्रावंटन  होने  तक  वार्षिक  शिखाधार  पर  दी  जा  रही  है  ।

 wy  राज्यों  में  जहां  भूमि  की  श्रघिकतम सीमा  सम्बन्धी  विधान  पारित  गया

 भ्र ति रिक  भूमि  के  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  पंजाब  अ्रतिरिक  भूमि  पहिले  के

 पंजाब में  जिसके  प्राप्त  होने  की  थी  लगभग  ३,७८,४७० एकड़  थी  ।  पेप्सू  क्षेत्र  के  बारे  में

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 जिन  राज्यों  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  विधान  पारित  नहीं  हुमा  वहां

 ofr  भूमि  का  aaa  अधिकतम  सीमा  के  प्रस्तावों  के  निश्चित  होने  पर  ही  लगाया  जा

 सकता है  ।  मंसुर  जहां  भूमि  की  अ्रधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  विधेयक  पुरःस्थापित  हो

 गया  arene कि  यदि  विधेयक  ज्यों  का  त्यों  पारित  हो  जाये  तो  लगभग  २  लाख  एकड़

 af  भूमि  उपलब्ध  होगी  ।

 वितरित  भूमि  सम्बन्धी  जिसमें  खेती  होने  लगी  उपलब्ध  नहीं है

 राष्ट्रमंडल  प्रसारण  सम्मेलन

 TR.  दी०  फार्मा

 करेंगे कि  :

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  Reus H USaSse के  राष्ट्रमंडल  प्रसारण  सम्मेलन  में  भारत  ने  भाग  लिया  था ;

 यदि  तो  प्रतिनिधि  मंडल  के  सदस्य कौन  कौन  थे  ;

 क्या  प्रतिनिधिमंडल  ने  सरकार को  प्रतिवेदन  दे  दिया

 यदि  तो  क्या  इस  पर  विचार हो  चुका  ak

 सरकार  ने  कौन  कौन  सिफ़ारिशें  स्वीकार की  हैँ  ?

 सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री  :  से  १९५८ में  कोई  राष्ट्रमंडल
 प्रसारण  सम्मेलन  नहीं  gar ।

 दिल्‍ली  में  कुटीर  उद्योग

 करेंगे कि

 1१२.
 श्री  दी०  चं०  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  दिल्‍ली को  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कितना
 घन  आवंटित  ak

 wa  तक  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ?

 ‘Record  of  nights

 1  मूल  ast  में
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 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  तथा
 एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  लिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६]

 1१३.  श्री  दी०  Go  शर्मा  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  के  उद्देश्यों  के  लिये  से  लाभ  उठाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  att

 उसका  क्या  परिणाम gar  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  तथा

 राज  कल  भारतीय  के  लिये  विदेशों  की  कोई  मांग  नहीं  है  ।
 देश  में  इसकी बहुत
 भारत  में थोड़ी  मांग है  भारत  में  TT  का  वर्तमान  उत्पादन  बहुत कम  है

 का  उत्पादन-मूल्य  विदेशों  में  प्रचलित  मूल्यों  से  अधिक  है  ।  को  विदेशी  बाज़ारों  में

 मांग  उत्पन्न  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  |  यदि  मांग  पर्याप्त हुई  उत्पादन

 का  उत्पादन
 दायक  सिद्ध  हम्ना  तो  होन  का

 भ्रमित  उत्पादन  किया  जायेगा
 ।

 बढ़ाने  के  लिये  अक  संयंत्र  ऑ्राधिष्ठापित  करना  होगा  ।

 पंजाब  म॑  कीट  पालन  का  विकास

 1१४.  श्री  दी०  स०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  पंजाब  सरकार ने  PEYE-F0 F में  रेशम-कीट-पालन के  विकास  की  कोई  योजना

 प्रस्तुत  की  है

 यदि  तो  वह  कया  है  ;

 कितना  धन  मांगा  गया  पौर

 REXE  ६०  में  कितना  धन  दिया  जायेगा  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  श्रीमान्‌ ।

 तथा  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,

 अनुबन्ध  संख्या  ७]

 राज्य  के  चंद्रा  सहित  3.36  लाख  रुपये
 ।

 पंजाब  में  छोटे  पैमाने  के  तथा  कुटीर  उद्योग

 1१४५.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  PEXE-FO  में  पंजाब
 में  छोटे  पैमाने  के  तथा  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  के  लिये

 कोई  योजना  मंजूर  हुई  है

 यदि  हां  तो  उस  पर  कितना  धन  व्यय  करने  का  विचार  तथा

 a.
 योजनायें  क्या  हैं

 ?



 लिखित  उत्तर  १०  FEE

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  ।

 वर्तमान  प्रक्रिया के  छोटे  पैमाने  के  तथा  कुटीर  उद्योगों  की  चालू  योजनायें  राज्य

 सरकारों  द्वारा  उनकी  सामान्य  प्रक्रिया  के  अन्तरगत  स्वीकृत  होती  ह्  केन्द्रीय  सरकार की  स्वीकृति

 की  कोई  भझ्रावद्यकता नहीं  है  ।  केवल  नई  के  मामले  भारत  सरकार  का  प्रौद्योगिक

 भ्रनुमोदन  झ्रावस्यक है  ।  wit  तक  झ्रागामी वर्ष  के  लिये  पंजाब  सरकार  नई  योजनायें

 स्वीकृत  नहीं हुई  हैं

 व्यय
 या  जाने  अस्थाई  प्रस्तावित

 धन  निम्न है

 में  रुपये
 )

 राज्य  का  नाम  केन्द्रीय  सहायता  योग

 अनुदान 2  योग

 १.८६  ४  9७  द्  ०,  २०  स्प्रे

 छोटे  पैमाने  के

 रेल  20.0  0°  90  ३२,००१  प्र  0°

 औद्योगिक  सम्पदा  0°  00 २०,  ००  Qo  Ro

 ०  Yo  0००0  Yo
 २.

 ५०  00

 रेशम-कीट-पालन
 r) Ve  ६७४  ७  © 192  ३८

 11६  खादी  तथा

 ३० 0,30

 VO.  ्र

 FEXE-Ko  के  लिये ये  चालू श्र  नई  :  एवं

 पालन  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  आवश्यक  केन्द्रीय  सहायता  का  उल्लेख  पटल  पर  रखे

 गये  विवरण में  है  ।  परिशिष्ट  १,  maga  सख्या  ८]  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  योजनाओं

 की  विस्तृत  बातें अभी  निश्चित  नहीं हुई  हैं  ।

 जूट-वस्तुत

 TLE.  श्री  दी०  चं०  wat  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 ge¥o Fay
 से  देश  में

 वर्षवार
 तथा  राज्य  वार  जूट-वस्तुझ्नों के  उत्पादन  का  कितना  मूल्य

 था  ?

 ——  नਂ

 *  राज्य  के  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  के  के
 ०  .  ५०  लाख  रु०  सहित  |

 THIS ः  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों पर  व्यय  होने  वाली  प्रस्तावित  धन-राशियां  प्रभी  निश्चित

 नहीं  की  गई  हैं  ।  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  TANT  इस  उद्देश्य से  भ्र ौर  १९  फरवरी

 के  बीच  सरकारों  से  बात  चीत  कर  रहा  है  |

 प  मल  में



 २१  १८८  )  लिखित  उत्तर  प्र

 १९४८  में  श्र  राज कल  देश  में  (  जूट-वस्तुभ्रों की  प्रति  व्यक्ति  कितनी

 खपत  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  एक  वितरण  पटल

 पर  रखा  जाता  हूं
 |

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  €]

 उपलब्ध  नहीं है  ।

 अल्प  राय-वीं  श्रीवास  योजना

 Tee.  श्री  दी०  चे  शर्मा  :  क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने को  कृपा

 करेंगे कि  अल्प  राय-वरन  झ्रावास  योजना  ज्वार  ३१  Reus  तक  कितनी

 प्रगति हुई  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  श्री  हि०  च०  :  एक वि  पटल  पर  रखा

 है  |  परिशिष्ट  १  ,  अनुबन्ध  संख्या  १०]

 मंगफली का  तेल

 tea.  श्री  इ०  मकसुदन  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे

 १९५८  के  उत्तरों  में  सरकार  ने  मूंगफली  के  तेल  की  कूल  कितनी  मात्रा के  लिये

 निर्यात  कोटे  दिये  हैं  ;

 इन  नोटों  का  कितना  उपयोग  किया  गया  कौर

 जिन  पत्तनों से  मुंगफली का  तेल  जहाजों  द्वारा  भेजा  गया  है  उनकी  विस्तृत  बातें

 हैं
 ? a

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  ३०,०००  टन  |

 १६  जनवरी  92८५८  तक ८ NAN  \  जहाज़ों  द्वारा  भेजे  जाने  के  लिये  Q,Y9¥ St UTA AT टन  मूंगफली  का
 तेल  मंजूर  gat  ।

 बम्बई  G42

 मद्रास  १३६  टन

 Way  qq राजकोट

 mest  प्रदेश  में  प्लान्ट

 tee.  श्री  ई०  मधुसुदन राव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  सरकार  ने  श्रांध्न  प्रदेश  सरकार  की  इस  प्रार्थना  पर  विचार  किया  है  कि  वह  राज्य  में
 निम्न-ताप  स्थापित  न  करनें  के  निश्चय  पर  qatarare  करे

 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  भारत  सरकार  ने  ग्राहक

 प्रदेश में  निम्न-ताप  स्थापित  न  करने  से  किसी  भी  स्थिति  में  मना  नहीं

 किया अतः  पुनर्विचार  करने  का  wet  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  फिर  साधनों के  उप  मगध

 _  होने
 पर

 अ्रान्घ्र
 म

 ऐसे  संयंत्र  की  स्थापना  को  उचित  महत्व  दिया  जायेगा
 ।

 tag  अंग्रेजी  में
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 कारों  तथा  ट्रकों  का  निर्माण

 1२०.  श्री ई०  मधुसुदन राव  :  कया
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  सरकार  देश  में  कारों  व  ट्रकों  के  निर्माण  की  समस्या  के  विविध  पतलूनों  पर  विचार

 करने  के  लिये  विशेषज्ञों  की  एक  प्राविधिक  समिति  नियुक्त  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  रही  है  ?

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 सभी  सरंक्षित  उद्योगों  के

 मामले

 प्रफुल्ल  आयोग  प्रगति  का  साधारणतया  तीसरे  या  चौथे  वर्ष  प्रफुल्ल  आयोग

 १९५१  की  धारा  १५  के  अनुसार  पुनरीक्षण  करता है  ।  १९४५३  तथा  PENS  प्रफुल्ल

 आयोग  ने  मोटर  उद्योग  की  प्रगति  का  पुनरीक्षण किया  था  तथा  कुछ  सिफारिशें  की  थी ं।

 द्वितीय  जांच  के  यह  उद्योग  भी  संरक्षित  घोषित  किया  गया  ।  वैसे  भी  मोटर  उद्योग

 के  सम्बन्ध  में  कालिक  जांच  इस  वर्ष  होनी  सरकार  इस  प्रदान  पर  विचार कर  रही

 चूंकि  ate  art  विचार  प्रफुल्ल  ग्रा योग  ही  करे  या  विशेषज्ञों  की  ऐसी  प्राविधिक  समिति

 करे  जिसमें  प्रफुल्ल  भ्रायोग  के  एक  या  afm  प्रतिनिधि  शामिल  हों  ।

 ट्रकों  कौर  बसों  का  निर्माण

 1२१.  श्री  प्र निरुद्ध  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 १९५८  में  देश  के  प्रत्येक  कारखाने  में  कुल  कितने  ट्रकों  wie  बसों  का  निर्माण

 देश  में  ata  विभिन्न  कारखानों  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  गये  पुर्जों  का  अनुपात

 ट्रकों  at  बसों  के  पुर्जों  के  किन-किन  सेटों  के  ara  के  लिए  विभिन्न  कारखानों

 को  geXs  में  लाइसेंस  दिये  गये  ;  कौर

 यदि  बसों  कौर  ट्रकों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  के  लिए  कोई

 लक्ष्य  निर्धारित किया  गया  हो  तो  वह  क्या  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  :  प्रत्येक  कारखाने  के

 उत्पादन  सम्बन्धी  थ  निम्न  हैं

 निर्माता का  नाम

 मैसर्स  प्रीमियर  श्राटोमं।बाइल्स  लि  ०  बम्बई  WRoig

 मैसर्स  हिन्दुस्तान उत्तरपाड़ा  १४३१

 मैसर  टाटा  लोकोमोटिव एण्ड  इंजीनियरिंग  बम्बई  9Rew

 मैसर्स  wars  लिनन  लि  ०,  मद्रास  2.0 299.0

 अन्य  ट्रक  नौ
 र

 बसें  जिनके  पुर्जे  देश  में  नहीं  बनते  VS

 वि ०... न a  ee

 योग  RAY s

 मूल  में
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 देश  में  बने  पुर्जों  का  प्रति  शत  इस  आधार  पर  निकाला  जाता  है
 कि

 विदेशी

 सहयोगियों  के  कारखानों  में  भारत  में  बने  पुर्जों  के  मूल्य  में  विदेशी  सहयोगियों
 के

 कारखानों  में  पूर्णतया  विदेशी  निर्मित  पुर्जों  के  मूल्य  में  क्या  भ्रनुपात  है
 ।

 इस  प्रकार
 वार्षिक  १९५८  कौर  RENE  के  लिए  पुर्जों  के  ato  कृ०  डी०

 मूल्य  के  भ्राता  पर  देशी  पुर्जों  की  स्थिति  मुख्य  माडलों  के  लिए  निम्न  है
 :

 प्र  प्रतिशत डाज  डीजल

 टाटा-मर्सी-बेंज  ४७  प्रतिशत

 '४४  प्रतिशत

 विली ज  जिप्स  ६२  प्रतिशत

 बेडफोर्ड  ३७  ७  प्रतिशत

 में  ही

 हुई  )

 विभिन्न  गाड़ियों के  पुर्जों  के  सेटों  की  संख्या  जिनके  लिए
 ह

 १९४५७  से  ि  ges  कौर  284s  में  लाइसेंस दिये  गये

 निम्न  है  :

 लाइसेंस  काल

 ८  ५७-

 मार्चे  ५८  ges

 डाज  .  QXEE  2&9

 डाज  वैगन  एण्ड  छोटे  पहिये  वाली  दे  १७  ३००

 २४४५८  BVUE

 लेलेंड  ईद ०  Yoo

 लोलैंड
 रायल  टाइ  गर  200  न

 2005  १५१२

 ऐसा  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  गया  है  परन्तु  उत्पादन  प्रत्येक  निर्माता

 को  दिये गये  पुर्जों  के  रायात  लाइसेंसों पर  निर्भर  है  ।

 देपयो  का  उत्पादों का  निर्यात

 1२२.  श्री  सम्पत : ्य :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 टेपयोका-उत्पाद  किन  देशों  को निर्यात किया  जाता  है  ;

 ges
 ऐसा  कितना  कितने

 मूल्य  का
 देशवाल  निर्यात  एएए

 भ्रंग्रेजी  में

 324  (61)
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 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री म ैहै  ढ  लाल  Salen  नरन STicay |  :  पश्चिमी

 बेलजियम  कौर  न्यासा लैंड  |

 एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट १,  अनुबन्ध  संख्या

 ११]

 दिल्‍ली  में  निष्क्राम्य  इमारतों  कीਂ  नीलामी

 1२३.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  पुनर्वास  तथा
 अल्पसंख्यक  «कार्य  मंत्री  यह

 ve  बताने की  HAT

 करेंगे कि  :

 गत  तीन  ज  में  दिल्‍ली  में  कितनी  निष्क्रिय  इमारतें  नीलाम  की  गईं  ;

 नीलाम  की  गई  उन  इमारतों  की  संख्या  क्या  है  जिनका  कब्जा
 खरीदारों

 को
 दे

 दिया गया  है  ;

 नीलाम  की  गई  उन  इमारतों  की  संख्या  क्या  है  जिनका  तक  कब्जा  नहीं

 दिया  गया  है  ;

 इसके कया  कारण  हैं  ?

 पुनर्वास
 उपमंत्री  Jo  दो०  रब  |

 १४६२  ।

 €६१  ।

 नीलाम  की  गई  सम्पत्ति  का  कब्जा  तभी  दिया  जाता  है  जब  उनका  मलय  नकद  झ्रथवा

 उनके  या  उनके  साथियों  के  दावों  के  प्रतिकर  में  समायोजन  कर  के  चुका  दिया  जाता  है  ॥

 अधिकतर  खरीदार  दावेदार  ही  होते  हैं  सनौर  वे  प्रायः  सम्पत्ति  का  मूल्य  चुकाने  के  लिये  अन्य

 दावेदारों  को  झपने  साथ  मिला  लेते  wax  ऐसा  होता  है  कि  खरीदारों  या  उनके  साथियों

 ने  प्रतिकर  के  आवेदन  पत्र  दिल्ली  से  बाहर  दर्जे  कराये  हुए  होते  हैं  ।  इसलिये  प्रतिकर  के

 mae  पत्रों  पर  अन्तिम  निर्णय  करने  में  समय  लगता  है  ।  कई  बार  ऐसा  भी  gat  है  कि

 नीलाम  में  खरीदने  वाले  नकद  अथवा  दावों  में  समायोजन  करा  कर  मूल्य  नहीं  चुका  पाय े।

 जम्म  कौर  amt  म  उद्योग

 1२४.  tao मु०  तारिक  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  २५  १९५८  के

 भ्र तारांकित संख्या  ४०२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उसके  लभ  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  जम्मू  कौर  काश्मीर  में  चालू  किये

 गये  उद्योगों  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  थी  ;  श्र

 यदि  तो  क्या  उसे  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 1  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री

 लाल  बहादुर  :  शर  कभी  राज्य

 सरकार  से  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई
 ।

 प्राप्त  होने  पर  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा
 ।

 ee

 पम  भ्रंग्रेज़ी  में
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 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  को  खालों  जगहों  को  सुचना  भजना

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल

 1२५.
 1  श्री

 राम  कृष्ण

 श्री  तंगा मणि

 ब्या  श्रम  श्र  रोजगार मंत्री  ४  १९४८  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १४  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  उसके  पश्चि  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया

 था  कि  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाये  जिस  के  भ्रनुसार  सरकार  को  यह  शक्ति  प्रदान  की  जाये  कि

 वह  सरकारी  गैर  सरकारी  नियोजकों  को  इसके  लिये  बाध्य  कर  सके  कि  वे  खाली  जगहों  की

 सूचना  काम  दिलाई  दफ्तरों  को  अवश्य  भेजें
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  जी  शीघ्र  ही  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 पश्चिमी  बंगाल  में  बतख  फोन

 1  श्री  ही०  नाउ  मुकर्जी
 1२६.

 Lait  मोहम्मद  इलियास  :

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक्र-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिमी  बंगाल
 को  एक  बड़ा  बतख  फार्म  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  वित्तीय

 सहायता दी  जा  रही  है  ।

 यदि  at,  तो  कितनी  ?

 परियोजना  का  ब्योरा  क्या  है  ;  शर

 वहां  कब  तक  कायें  area  हो  जायेगा  ?

 उपमंत्री  पु०  wo  जी  गोबरडंगा  ,

 २४  परिश्रमी  बंगाल  में  ।

 योजना  की  प्रथम  प्रावस्था  के  लिये  ७  ५०  लाख  रपये  का  ऋण  |

 इस  योजना  की  प्रावस्थाश्नों  को  तीन  वर्ष  में  बांटा  गया  है  |  पहले  दो  वर्षों  में  केन्द्रीय

 सरकार  देने  वाली  बातों  की  संख्या  बढ़ायेगी  जो  पूर्वी  पाकिस्तान  के  उन  विस्थापित  व्यक्तियों
 को

 दिये  जायेंगे  जो  अपनी  are  बढ़ाने  के  लिये  मुर्गी  पालन  का  कार्य  करेंगे
 ।

 दूसरे  वर्ष
 के

 विस्थापित  व्यक्तियों  में  लगभग  ८०००  चूज़ों  का  वितरण  किया  जायेगा  दौर  तीसरे  वर्ष  तक  केन्द्र

 में  ३०००  ऐसी  बत्तखें  रखी  जायेंगी  जो  देती  हों  |  फार्म  में  अंडे  मादा  बत्तख  विक्रय  के

 लिये  उपलब्ध  होंगे

 योजना  को  कार्यान्वित  करने  का  काम  सरकार  ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  |

 प्रसारण  के  प्रभाव  का  अध्ययन

 1२७.  श्री राम  कृष्ण  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  कि  देश
 भर

 में  यह  अध्ययन  किया

 जाये कि  प्रसारण  का  देश  के  सांस्कृतिक  ढांचे  पर  कया  प्रभाव पड़ता  है  ;

 मूल  भ्रंग्रेज़ी  में
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 यदि  तो  यह  प्रस्ताव किस  wae में  है  ?

 प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  सरकार इस  प्रस्ताव  पर

 विचार  कर  रही  है  कि  देश  के  सांस्कृतिक  ढांचे  पर  प्रसारण  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन किया  जाये  ।

 परन्तु  यह  काम  निधि  उपलब्ध  होने  पर  ही  किया  जा  सकेगा  क्यों  कि  इसके  लिये  योग्य  कर्मचारी

 नियुक्त करने  होंगे  ।

 प्लास्टिक का  सामान

 1२८.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इसके

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  प्लास्टिक  के  सामान  की  आवश्यकता  देश  में  ही  पूरी  की

 जा  सके  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा

 जाता है  ।  परिशिष्ट  १,  wary  सख्या  १२]

 भारतीय  मानक  संस्था

 1२६.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (#)  कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  मानक  संस्था  ने  मीटर  प्रणाली  को  शभ्रपनानने के  लिये

 दस  वर्षीय  योजना  तेयार  की  है  ;

 यदि  तो  इसका  व्योरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 जी  हां

 एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  १३]

 खाद्य
 की  उपज  में  वृद्धि को  योजनायें

 ३०.  श्री  दी०  wo  शर्मा
 :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय

 योजना
 में

 पंजाब  में  खाद्य  की  उपज  बढ़ाने  की  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 करने  में
 अब

 तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  न०  :  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिदिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  १४]

 योजना  समितियां

 श्री  श्रीनारायण दास

 need  श्री  राम  कृष्ण :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सभी  राज्य  सरकारों  ने  योजना  सम्बन्धी  कार्य  के  लिये सभी  दलों

 के  सदस्यों  को  ले  कर  समितियां  बनाई  हैं
 ;

 गट

 पाल
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 यदि  तो  क्या  वे  कार्य  कर  रही  हैं  ;

 ऐसी  समितियों  ने  श्रपने-्रपने  क्षेत्रों  में  किस  प्रकार
 का

 कार्य  किया  है

 इन  समितियों की  रचना  कया  है  ;

 क्या  केन्द्र  में  सभी  दलों  की  समिति  ने  प्रभी  तक  योजना  में  किसी  पहलू  पर  विचार  किया

 है  ak

 यदि  तो  किन  किन  मामलों  पर  विचार  किया  गया  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  न०  से  राज्यों  में  योजना  सम्बन्धी

 समितियां  स्थापित  करने  का  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  का  है  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  योजना  सम्बन्धी  विभिन्न  मामलों  पर  विचार  करने

 अभी  तक  समिति की के  लिये  भ्रनौपचारिक  रूप  से  कुछ  संसद्‌  सदस्यों  की  एक  समिति  बनाई  है
 ।

 कोई  बैठक  नहीं  हुई  है
 ।

 औद्योगिक  उत्पादन

 देर  श्री  श्रीनारायण  वास

 :

 क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  में  कोई  ऐसी  कार वाइ यी  की  हें  जिनसे  औद्योगिक

 उत्पादन  के  क्षेत्र  में  विशेष  प्रगति  होगी  ;

 यदि  तो  उन  कार्रवाईयों  की  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 किन-किन  उद्योगों  में  उत्पादन  की  प्रगति  किस  मात्रा  में  होगी  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  से  विभिन्न

 उद्योगों को  डेवलपमेंट  टेक्सटाइल  कमिश्नर  तथा  ग्न्य  संस्थाओं जैसे  भारतीय  मानक

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  इरादी  का  जो  सामान्य  मार्ग-दर्शन  प्राप्त  उसके  प्रौद्योगिक

 विकास  पर  विशेष  रूप  से  देख  रेख  रखी  जा  रही  है  तौर  सूती  खली  घोल  कर  तेल

 चीनी  मिलों  की  फल  संरक्षण  safe  wan  उद्योगों  का  विशेष  अध्ययन  तथा

 समितियों से  कराया  गया  है  ।  छ  :  स्थायी  समितियां  भी  स्थापित  की  गयी  जो  सभी  उद्योगों

 के  लिये  देश  में  ही  मशीनें  बनाने
 की

 संभावनाएं  खोजेंगी  ।.  इन  सब  उपायों  से  औद्योगिक
 उत्पादन

 में  वृद्धि  होगी  ।

 देश  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  कितना  बढ़ा  यह  औद्योगिक  उत्पादन  के  सूचक  अंक  में  हुई

 विधि  से  प्रकट  होता  है  ।

 gata  लाइसेंस

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :

 {  श्री  मोहम्मद  इलियास

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ges  में  (१)  पूंजीगत  वस्तुओं
 शौर  (२)  उपभोग  वस् तुझ ों  के

 ara  के

 लिये  कुल  कितने  मूल्य  के
 रायात

 लाइसेंस
 जारी  किये  गये ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उक्त  दोनों  वर्गों  के  लिये  दिये  गये  लाइसेंस  में  उनके  मूल्य  का  अनुमान  क्या  है

 जिनका  प्रयोग  नहीं  किया  गया  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  जारी  किये  गये  लाइसेंसों

 के  आंकड़े  पत्री  वर्ष  के  अनुसार  नहीं  लाइसेंस  देने  की  के  ्  रखें  जाते  हैं
 ।

 अजब  १९५७  से  ले  कर  पूंजीगत  seal  कौर  बिजली  के  भारी
 संयंत्रों

 शौर
 उपभोग

 वस्तु भ्र ों  के  लिये  दिये  गये  लाइसेंसों  का  विवरण  नीचे  दिया  जाता  है

 क  क  क

 DECKS  A9——  Yo—

 कप  ara  4€

 (  od Coat

 लाख  रुपयों

 म  acter  oe  et  om

 परिणत  सामान  ac)  VERE  2,40

 बिजली के  भारी  संयंत्र  दे  ७  ८३  ३४६

 उपभोग  वस्तुयें  ५१४  ३५५  अभी  उपलब्ध

 नहीं  ।

 —=»  अला  ना  ———

 अनुमान है  कि
 जारी  किये  गये  लाइसेसों  में  १-६-१६४५८  TH  लगभग  ३३२

 करोड़  रुपय  का  पूंजीगत  सामान कौर  लगभग  २९०  करोड  रुपये का  प्रौद्योगिक  तथा  उपभोग

 सामान  नहीं  किया  गया  था  ।  प्रौद्योगिक  तथा  उपभोग  सामान  TATA

 न  उपलब्ध  नहीं  थि  यह  देखते  हुए  कि  गत  कुछ  वर्षों  में  aga  कम  लाइसेंस  दिये  गये

 ar  हैं  कि  उपभोग  के  लिये  दिये  गये  सभी  लाइसेंस  प्रयोग  कर  लिये  जायेंगे  ।

 टिप्पणी  :  ऊपर  दिये  गये  अंकों  में  ये  शामिल  नहीं  है
 :---

 )  बन्दरगाहों जसे  कि  पांडीचरी इरादी  में

 रायात  लाइसेंसों  का  शेष

 (२)  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  जारी  किये  गये  भ्रायात  लाइसेंसों  का  दोष  ;

 |
 3

 )  सरकार  द्वारा  किये  जाने  वले  निर्यात  जिनके  लिये  लाइसेंस  नहीं  लेना

 पड़ता ;

 (४)  ऐसे  सभी  मान्य  लाइसेंस  जो  प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  एवम्‌  प्रस्तुत किये  गये  वे  लाइसेंस

 जिनका
 अंकित  मूल्य  एक  लाख  रुपये  से  कम  है  जो  १  ReXy

 से  पूवे
 नारी  किये

 गये
 थे

 ।

 मल  stitch  में
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 मे  प्राप्त  औद्योगिक श्रावास योजना श्रीवास  योजना

 Sf
 श्री  कोडियान

 1३४  '
 lat  राम  कृष्ण

 व्या  आवास  कौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 द्वितीय  योजना  अवधि  के  आरम्भ  होने  के  बाद  राज  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक

 mae  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 इस  योजना  के  meta  सरकार  ने  कुल  कितनी  राशि  दी  है  ?

 श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  झ्र  एक  विवरण

 संख्या सच्चा  24] पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 चर  भूमि

 श्री  नवल  प्रभाकर

 |  श्री  बौछार  :

 |
 श्री  रघुनाथ  सिंह  :

 ३४.  पंडित  gto  ना०  तिवारी  :

 |  सुगन्धि

 |  बागड़ी
 :

 सिद्धनंजप्पा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या
 कूच  बिहार  के  तिस्ता-पोस्ता  की  चर  भूमि  पर  पाकिस्तानियों ने  हाल  ही  में  झ्र धि कार

 कर  लिया है  ;  arc

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल
 :

 wie  १४

 ae G3  को  पच्चीस  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  ने  ग्राम  are  थाना

 कच  बिहार  के  तीस्ता-पोस्ती की  चर  भूमि  पर  शभ्रधिकार कर  लिया  ।  भारतीय  पुलिस  के  पहुंच

 जाने पर  वे  क्षेत्र  को  छोड़कर चले  गये  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  पूर्वे  पाकिस्तान  सरकार  के  पास  कड़ा  विरोध-पत्र  भेजा है

 ऐसे  रक्षात्मक  उपाय  बरते  हें  कि  इस  तरह  का  अतिक्रमण  फिर
 न

 हो
 ।

 हथकरघा  गवेषणा  बम्बई

 रेल  श्री  वारियर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 हथ  करघा  गवेषणा  बम्बई  द्वारा  किये  गये  का  ब्यौरा  क्या है  ;

 लथ
 )  2eus  में  इस  संस्था  पर  कितनी

 राशि  खर्च  की  ———  नाणयतयल्‍एएल्‍एगल्‍एयणाणणाच

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तथा  उद्योग  मंत्री  (att  लाल  बहादुर
 केन्द्रीय  सरकार  ने  ऐसी

 कोई  संस्था  स्थापित  नहीं  की  है  |

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 काम  दिलाई दफ्तर

 दी०  फार्मा  :

 |  श्री द०  है ५  कट्टी :

 iC)  श्री  राम  कृष्ण

 aft  श्रोता

 | att

 क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें यह

 जानकारी  हो  कि  :

 क
 Pas  में  काम  दिलाऊ  दफ्तरों में  कुल  कितने  व्यक्ति  रजिस्टर  किये

 ग्य  ्र

 उसी  अवधि  में  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  को  (  कुल  कितनी  खाली  नौकरियों

 की  सूचना भेजी  गई  ;

 उक्त  अवधि
 में  वास्तव  में

 कुल  कितने  व्यक्तियों  को
 नौकरियां  दिलाई

 गई

 क्या  काम  ढूढ़ने  वालों  की  व्यावसायिक  बांट  में  कोई  परिवर्तन  हुभा है  ;  कौर

 gays  में  अ्रनुसूचित  जातियों
 के

 कितने  लोगों  ने
 काम  feats

 दफ्तरों  में

 रजिस्ट्रेशन  कराया  था  कौर उस  वर्ष  कितनों को  नौकरी  मिली थी  ?

 1  श्रम  उपमंत्री  (aft  आबिद  से  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिदिष्ट  १,  श्रनुबध  संख्या  १६]

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  भूमिਂ  का  आवंटन

 १३८.  श्री  बांग शि  ठाकुर
 :

 क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प-संख्यक काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जमालपुर  के  कुछ  विस्थापित  व्यक्तियों  ने  कमालपुर

 डिवीजन  में  खस  भूमि  के  एक  बहुत  बड़े  टुकड़े
 का

 पता  लगाया  है  जो  कमालपुर  के  लगभग

 ३००  विस्थापित  परिवारों  को  झ्रावंटित किया  जा  सकता  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  रहा  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 में पुनर्वास  मंत्री  go  ato  :  से  जमालपुर  सब-डिवीजन

 खस  भूमि  के  एक  टुकड़े  का  सुझाव  दिया  है  जिसका  क्षेत्रफल  लगभग  एक  मील है  ।  उस  में

 जंगल  श्र  बहुत  से  टीले  हैं
 ।

 यह  पता  लगाने  के  लिये  कि  क्या  वह  विस्थापित  व्यक्तियों  के
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 पुनर्वास  के  लिये  उपयुक्त  है  या  सर्वेक्षण  करने का  आदेश  दिया गया
 सर्वेक्षण  आदि  में

 सहायता  करने के  लिये  वहां  ५०  परिवारों को  भेजा  जा  रहा  है  ।

 मिसाल  में  न्यू जर प्रिट  और  सल्फाइट  सेल्यूलोज  की  मिलें

 श्री राम  कृष्ण
 PRED

 श्री  हेम  राज

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ca  PeXs  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  १२२३

 स्थान पर  अखबारी के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  पंजाब  में  मी

 कागज  का  कारखाना  कौर  सलफाइट  सेल्यूलोज  मिल  की  स्थापना करने  की  योजना  किस  अवस्था

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 कभी  इस  पर  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।

 कच्ची  फिल्‍मों का श्रायात का  आयात

 |
 1४०८  श्री इ०  मधुसुदन  राव

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५८  के  gale  में  कच्ची  फिल्मों  का  कुल  कितना  श्रायात  किया  गया  ;

 इस  में
 से  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कितना  रुपया  मुद्रा  के  बदले  में  दिया  ;

 चालू  आधे  ay  (gaye)  में  कितना  आयात करने  की  प्रत्याशा है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लालबहादुर  जुलाई  geus

 में  कुल  9,9, GRX,000  फुट  फिल्म  का  आयात  किया  गया  था  |  नवम्बर दिसम्बर  के

 बार ेमें  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 BERR VRE  फुट ।

 चालू  आधे  वर्ष  में  दिये  जानें  वाले  रायात  का  थि  नहीं  लगाया  जा  सकता

 विधियां  कोयला  तालमेल

 te

 श्री  पाणिग्रहण  क्या  श्रम  कौर  रोजगार
 मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 क्या  तालचेर के  विलियर्स  कोयला  क्षेत्रों में  काम  करने  वाले  श्रमिकों की  मजूरी  की

 कोई  बकाया  वहां  के  प्रबन्धकों  से  वसुल  की  गई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  बकाया  राशि  प्राप्त  की  गई ;

 एएए  क्या  राज्य  सरकार  ने  उक्त  समवाय  की
 स्त्रियाँ  की  जांच  की

 श्र
 ————ae

 मूल  में
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 (१)  क्या  उक्त  समवाय  की  झ्रास्तियों  में  से  श्रमिकों  की  राशियां  चुकाई जा

 सकती  हैं
 ?

 टीम  उपमंत्री  :  ate  मजूरी  भुगतान

 १९३६  के  अ्रधीन  प्रबन्धको ंके  खिलाफ  बकाया  मजूरी  वसूल  करने  के  लिये  की  गई  कार्यवाही  के

 फलस्वरूप  सम्बन्धित  मजूरी  भुगतान  प्राधिकारी ने  ३. १६  लाख  रुपये  का  भुगतान  करने  का

 निदेश  दिया था  ।  प्रबन्धकों  से  वास्तव  में  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  इस  बारे में  जानकारी

 मांगी  है  भ्रौर  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कौर
 जानकारी  मांगी  गई  है  प्राप्त होते  ही  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी
 ।

 पंजाब  में  हथकरघा उद्योग

 1४२.  श्री  ग्रजित सिह सरहदी सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 पंजाब  में  न  स्थानों  पर  हथकरघा  उद्योग  का  प्रशिक्षण प्रदान  किया  जाता

 शौर

 पंजाब  में  किन-फिन  स्थानों पर  हथकरघा  गवेषणा  श्र  डिज़ाइन  केन्द्र  स्थापित  किये

 गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  कौर  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  maar  संख्या  १७]

 कोयला  खान  श्रमिकों  का  feat

 1४३.  श्री झूलन  कया  श्री  ake  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना
 के

 दौरान
 में  कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि की  सहायता

 से  कोयला  खान  श्रमिकों  को  दिक्षा  प्रदान  करने  में  कया  प्रगति  हुई

 उक्त  अवधि  में  उस  पर  कुल  कितनी  राशि  aa  की  गई  है
 ?

 श्रम  उप  मंत्री  आबिद
 :  इस  संस्था  ने  ४२  वयस्क  शिक्षा  केन्द्र  स्थापित

 किये
 थे

 झर  PELA-ZE  की
 समाप्ति  तक  ३,६७१  वयस्कों  को  पढ़ना  लिखना  सिखाया  गया  |

 रुपये  । ५.३६,परे

 चिकित्सा  की  श्रायुवेदिक  श्रमिक  प्रणालियां

 |  ४.
 श्री  झूलन  क्या  श्रम  श्र  रोज़गार  मंत्री यह  बताने की  करेंगे

 कि

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना
 काल  में  कोयला  खान

 श्रमिक
 कल्याण  निधि  में  से

 बेंटिक  कौर  शआ्राधुनिक  चिकित्सा  प्रणालियों
 .

 के  औषधालयों  पर  कितनी

 राशि  खां  की  गई  थीं  ;  भ्र

 ATTA,
 कुल

 कितने
 व्यक्तियों

 का  उपचार किया  गया
 ?

 मूल  aaa  में
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 शाम  उप  मंत्री  आबिद  चली )  a

 ब्वाय  उपचार  करारे  वालों  की  संख्या

 (१)  आयुर्वेदिक strate  seq a

 (२)  श्ाधनिक  चिकित्सा  प्रण  लियों  के  औषधालय  तथा

 V8¥,  CERO  रुपय  8X8,  O05

 विदेशों  भारतीय  दूतावासों  के  लिये  निवास-स्थान

 ४६.  श्री  रा०  स०  तिवारी  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किन-किन  देशों  में  भारत  के  दूतावासों  के  भ्र पने  निवास-स्थान

 कितने  देशों  में  दूतावासों  के  लियें  निवास-स्थान  किराये  पर  लिये  गये  हैं  ;

 किराये  पर  लिये  गये  निवास-स्थानों पर  वार्षिक  व्यय  होता  ai

 दूतावासों  के  लिये  निवास-स्थान बनाने  के  सम्बन्ध  में  भावी  कार्यक्रम कया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  aah  काय  मंत्री  जवाहरलाल ने  हर  )  निम्नलिखित

 देवों  में  भारत  की  प्रगति  इमारतें  हैं

 (१)  निदानों  के  प्रधानों  के  निवास-स्थान के  लिये  बर्मा

 श्री
 व्यक्त  युनाइटेड  किंगडम  कौर  aaa

 राज्य  |

 (२)  कुछ  अधिकारियों  कौर  क  चोरियों  के  निवास-स्थान  के  लिये  :  आस्ट्रेलिया

 faa  ईस्ट  सिंगा

 पाकिस्तान  शौर  यूनाइटेड  किंगडम  |

 (३)  कार्यालय के  लिये  :  यूनाइटेड

 संयुक्त  राज्य  |

 साठ  at

 आशा  की  जाती  है  कि  विदेश स्थित भारतीय
 केन्द्रों

 के
 कब्जे  में  जो  इमार

 उनके  किराये  कौर  रख  रखाव  284s  के  दौरान  ए५,रे  ६,१००

 रुपय तक  व्यय  इसमें  लंदन  डबलिन  स्थित  केन्द्रों  की  इमारतों  का  व्यय  शामिल  नहीं

 क्योंकि  उनके  लिये  अ्रलग  अ्रांकड़े  सुलभ  नहीं हैं  ।

 कराची  में  चांसरी  की  इमारत  काठमांडू  में  कर्मचारियों के  क्वाटेरों का का

 निर्माण-कार्य  चाल  ara  है  कि  ल्हासा  कौर  टोकियो  में  निर्माण-कार्य

 CENE  में  शुरू हो  जायेगा  |  प्रदीप  चीन  शर  ट्रिनिडाड  में  इमारतें

 बनाने  के  प्रस्ताव
 विचाराधीन

 प्रौढ़  तराशा  है  कि  काम  यथासमय  शुरू  हो  जायेगा

 !

 —  a  ——

 अंग्रेजी
 में
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 श्रीमती  सुधा  जोशी  की  रिहाई

 1४७  श्री  विद्याचरण  क्या  प्रधान  मंत्री  १९  १९५८ के  तारांकित

 संख्या  ११९३,  जो  श्रीमती  सुधा  जोशी  की  रिहाई  के  बारे  में  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 संयुक्त  अरब  गणराज्य  दूतावास के  श्री  बहु  श्री-श्रीपाद से  प्राप्त  प्रतिवेदन की

 मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 उस  पर  दया  कार्यवाही  की  गई  हे  ;  कौर

 अरब  तक  इन  प्रयत्नों  का  क्या  परिणाम  निकला है  ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कायं  मंत्री  जवाहरलाल  सलाह

 तरल-प्राचीन से  काफी  विस्तृत  प्रतिवेदन प्राप्त  झा |  उस  में  यही  बताया  गया  है  कि

 श्री  ase  ने  गोझा में  भारतीय  बन्दियों  की  रिहाई  के  लिये  क्या-क्या  प्रयत्न  किये  हैं  उन्होंने

 पुर्तगाली  प्राधिकारियों के  साथ  भारत  सम्बन्धी  प्राय  कई  मामलों पर  भी  बात-चीत  की  थी  ।

 अन्य  बातों के  अतिरिक्त  प्रतिवेदन  में  भारतीय  माहीगीरों  के  भारतीयों के  aa  ्

 जाने  पुर्तगाली  बस्तियों में  प्रकाशित  सामग्री  भेजने  का  उल्लेख  किया गया  है  ।  प्रतिवेदन

 में  उन  aaa  का  भी  उल्लेख  किया गया  है  जो  भारत  के  में  पुर्तगाली बस्तियों  में  पेनशनों

 के  वितरण  कौर  भारत  सरकार  के  पेन्शन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  कि न स मर्गात्रों में बेतन प्राप्त वेतन  प्राप्त  करने

 के  सिलसिले में  उत्पन्न  होती  हैं ।

 श्री  प्र  सका  वहां  जानें  मूल  set  भारत  के  राजनीतिक  कैदियों  से  मिलना

 श्र  उनकी  रिहाई  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयत्न  करना  ही  था  ।  में  चार  भारतीय  बन्दियों

 से  तीन  का  स्वास्थ्य  ठीक  है  ।  श्री  गुटक  बीमार  थे  परन्तु  उनका  स्वास्थ्य  सुधरने

 की  सूचना  मिली  है  ।  बन्दियों  को  प्रायः  व्यायाम  के  लिये  पर्याप्त  समय  दिया  जाता  है  श्र

 उन्हें  इसके  सिवाय  sic  कोई  शिकायत  नहीं  थी  कि  उन्हें  उनकी  पसन्द  की  पुस्तकें  नहीं  दी

 जातीं
 ।

 श्री  मोहन  लक्ष्मन  रानाडे  के  अतिरिक्त  ae  सभी  बन्दियों  से  पु वंगा ली  प्राधिकारियों

 को  सहानुभूति  वे  उनकी  रिहाई  चाहते हैं

 भ्र  सरकार  सभी  प्रकार  से  प्रयत्न  कर  रही  है  करती  है  कि

 पुतंगाल  सरकार  बिना  कौर  विलम्ब किये  सभी  भारतीय  बन्दियों  और  विशेषकर

 श्रीमती  सुधा  जोशी  को  जिनका  स्वास्थ्य  ठीक  नहीं  रिहा कर  देगी  ।

 होटल  जनपथ

 1४८.  श्री  अंसार  हर वानी  क्या  श्रीवास  कौर  संघ  र्थ  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  होटल  जनपथ  में  भोजन  व्यवस्था  काम  एक  गैर-सरकारी

 व्यक्ति  को
 र

 गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मूल  हि अंग्रेज़ी में में
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 श्रीवास  और  संभरण
 मंत्री

 न
 चल

 :  जी

 विभागीय तौर  पर  चलाये  जाने  वाले  प्रतिष्ठानों  में  भोजन  व्यवस्था  का  काम

 गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  ही  उन  दाँतों  पर  सौंपा  जाता  है  जिन  पर  मंत्रालय  कौर  व्यवस्था

 करने  वाले  सहमत  हों  ।

 हथकरघा  उत्पादों  पर

 T¥e.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९४५८  के  पश्चात्  जिला  नासिक  में  हथकरघा  बुनकर

 सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  बेचे गये  हथकरघा  वस्त्र  पर  उन  संस्थापकों को  अवहार  नहीं  दिया  गया

 है  हालांकि  श्रे  कई  बार  इसकी  मांग  कर  चुकी  हैँ

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रवहार  का  भुगतान  न  करने
 के  कारण  हथकरघा  वस्त्र  के

 उत्पादन  को  हानि  पहुंची  है  ;

 इसका  भुगतान  कब  तक  होने  की  सम्भावना  है  ;  कौर

 ware  की
 कुल  कितनी

 राशि  बकाया है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  से
 जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 कुथ  तल

 1४५०.  श्री  हेमराज
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 भारत  में  कुथ  तेल  का  वार्षिक  उत्पादन  (  राज्य-वार )  कितना है  ;

 कुथ  तेल  का  वार्षिक  निर्यात  कितना  है  ;

 देश  के  बाजार में  वह  किस  भाव  पर  बिकता  है  ate  विदेशी  बाजारों  में  स ेउसका

 क्या  मूल्य  प्राप्त  होता  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  से  भारत  में  कुल

 तेल  का  उत्पादन  थोड़ी  मात्रा  में  होता  है  तथा  उसका  ब्रिटेन  तथा  संयुक्त  राज्य

 अ्रमेरिका  को  निर्यात किया  जाता  है  ।  उसका  भाव
 ८००

 रुपये  से  ले  कर  १०००  रुपये  प्रति  पौंड

 तक  रहता है  ।  निर्यात  की  मात्रा  श्र  विदेशों  के  भाव  के  सम्बन्ध  में  सही  जानकारी

 उपलब्ध नहीं  है  ।

 कुथ  जड़ी

 1५१.  श्री  हंस  राज
 :

 क्या  वाणिज्य तथा
 उद्योग  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 भारत  से  विदेशों  को  PEXR  से  १९५८  TH  वर्ष-वार  तथा  राज्य-वार  कितनी

 )  का  निर्यात  किया  गया  ;
 मात्र

 में
 कुथ  — Giccie  जड़ी  बूटी

 मूल  प्रेमी  में
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 आयात  करने  वाले  देश  कौन  से  हैं  तथा  उसका  प्रयोग  किन  प्रयोजनों  के  लिये  किया

 जाता है  ait

 उससे  विदेशों  से  कितनी  are  होती  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )

 aq  मात्रा  हुं डर बेटों  में

 oct AAT  से  |  पत 2eYR ( (  ११०४

 au  हए ह

 PENY  CAG

 EXE  रे  ४१६

 १९५७  २९६३

 aus  से  Tara)  २७०६
 क

 १९५३  से  पहले  के  निर्यातों  सम्बन्धी  जानकारी  उपलब्ध नहीं  है  ।  राज्य-वार  निर्यातों

 सम्बन्धी  जानकारी भी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 लंका  कौर  फ्रांस  ।  ज्ञात  gare  fe  कुथ  का  प्रयोग
 मन्दिरों  में  सुगंध-सामग्री  के  रूप  में  किया  जाता  है

 ।

 tat  Ato  To  नि०  पर्यन्त  निर्यात  मूल्य  लगभग  २३०  रुपये

 प्रति  हन्डरवेट  है  ।

 मेघलीबन्द चाय बागान चाय  बागान

 TYR.  श्री  दशरथ  देव  :  कया  श्रम  झर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मेघलीबन्द  चाय  बागान  के  मजदूरों  कौर  मालिकों  के  बीच

 झगड़े  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  के  लिए  RUS  में  एक  त्रितलीय बैठक  हुई  थी

 शर

 यदि  तो  एसी  बैठक  का  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 || |  श्रम  उपमंत्री  आबिद  चली )

 कोई  afar  समझौता नहीं  हो  सका  ।  पारस्परिक  समझो  के  लिए  कौर  प्रयत्न

 किए जा  रहे  हूँ
 ।

 a  oe

 श्रतारां  कित  प्रदान  के  उत्तर  में  दुद्धी

 मंत्री
 :  मैं  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखना  चाहता  हूं  ।

 विवरण

 से  सरकार  की  जानकारी में  यह  तात  are  कि  हाल  में  बम्बई  की  दो  फर्मों
 मेससें

 फेंका  प्राइवेट  लिमिटेड  (२८
 18५  लाख  रुपये  )
 Od  ल TING  QU  और  मेसर्स

 वेकफील्ड  प्राइवेट

 लिमिटेड

 म

 मल  Hist  में
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 (१६  लाख  रुपये  ——F  ७  लाख  रुपये  के  ल  ं  किए  गये  थे  जैसा  कि

 नहीं  किया  जाना  चाहिये  था  ।  वे  लाइसेंस  रद्द  कर  दिये  गये  है  ate  उन  परिस्थितियों की  जांच

 की  जा  रही  है  जिनके  श्रन्तगंत  वे  जारी  किये  गये  थे  ।  भ्रान्ति  कार्यवाही  जांच  के  परिणामों  पर

 निर्भर  होगी  ।

 स्थगन  प्रस्ताव

 रजा  तथा  बुलन्द  शहरी  रामपुर  में  तालाबन्दी

 महोदय :  मुझे  श्री स०  Ho  बनर्जी  के  एक  स्थगन  प्रस्ताव की  सूचना  मिली  है

 जिसमें  रामपुर की  रज़ा  तथा  बुल  द  शुगर  मिल्स  में  तालाबन्दी  के  कारण  3,000  मजदूरों की  बेकारी

 शर  चीनी  के  उत्पादन  में  ६,०००  मन  प्रति  दिन  की  कमी  के  सम्बन्ध  में  बताया  गया  मज़दूरों

 को  ae eS  तक  का  वेतन  कभी  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 क्या  माननीय मंत्री  को  कुछ  कहना

 श्री  स०  स०  बनर्जी  माननीय मंत्री  अपना  भाषण  करें  उससे  पहले

 मेरा  यह  निवेदन है  कि  इस  संघ के  जनरल  सेक्रेटरी  न्यायनिर्णयन के  लिये  कुछ  मामले  भेजने  का

 बराबर  प्रयत्न करते  रहे  हैं  ।

 गड़बड़ी  इस  तरह  से  हुई
 ।  मिल  के

 प्रबन्धकों
 ने  जब  कुछ  समझौतों को  भंग  कर

 दिया  उन्होंने  भूख  हड़ताल  शुरू  कर  दी  ।  इन  दोनों  मिलों  के  मालिक  डालमिया  हैं  |  भर

 हड़ताल के  १५  दिन  पहचान  उन्हें  खून  की  उल्टी  हुई  उनका  वज़न  ३२  पौंड  कम  हो  गया  |

 मिल  के  डाक्टर  ने  भी  इसका  प्रमाण  पत्र  दिया  है  ।  मज़दूरों  ने  काम  बन्द  कर  दिया  |

 मालिकों ने  तालाबन्दी  की  घोषणा  कर  दी  ate  PEUE  का  वेतन  देने  से

 इन्कार कर  दिया  |  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  सब  केवल  इसलिये  किया  गया  जिससे  चीनी

 मिल  मजदूर  जिसके  प्रधान  श्री  शिब्बन  लाल  सक्सेना  के  विरोध  में  argo  एन०  ठी
 ०

 य ू०
 सी०  को  बढ़ाव  दिया जा  सके  ।  राज्य  सरकार तक  प्राई०  एन०  टी ०  य०  सी

 ०
 को  बढ़ावा देने  के

 लिये  पक्षपात
 से  काम  करती है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  सचाई  की  जानकारी के  लिये  forest  जांच

 की
 जानी  चाहिये  ।

 उपमंत्री  (att  आबिद  चली  )  :
 चीनी  उद्योग  से  सम्बन्धित  औद्योगिक  मामले  राज्यों

 के  क्षेत्र  के  श्रन्तगंत  इस  हड़ताल  तथा  तालाबन्दी के  बारे में  हमें कोई  जानकारी  नहीं

 यदि  art  aa  दें तो  जानकारी  प्राप्त  जा  सकती  है  ।  तथा  पटल  पर  रखी  जा  सकती

 : है  ।

 पाइं  एन
 ०  टी०  Yo  सी०  की  सदस्यता के  बारे  में  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  को

 पता  है  कि  पिछले वर्ष  हड़ताल की  गई  थी  कौर  उसमें  पता  लगा  था  कि  चीनी  उद्योग  में  भाई  एन ०

 to यू०  सी०  की  सदस्य-संख्या उस  संघ  जिसकी  माननीय  सदस्य  ने  निर्देश  किया

 अधिक है  ।  इसलिये  यह  कहना  ग़लत  है  कि  कोई  पक्षपात  किया गया  है  ।

 महोदय  मैं  इस  प्रस्ताव को
 उठाने

 की  अनुमति नहीं  देता  हूं  ।  माननीय  मंत्री

 यथासंभव  शीघ्र
 जानकारी  उपलब्ध  करके  सभा  पटल  पर  रख  देंगे  ।

 a

 न् मूल ध  ata  में
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 श्री  मोहम्मद  इलियास  (  )  मेरा  एक  निवेदन  है  कि  हमने  पश्चिमी  बंगाल के

 स्थति के  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  थी  |  हमें  प्रभी  पता  लगा  कि

 अपने  उसकी  प्रकृति  नहीं  दी  है  ।  मझे  यह  कहना  है  कि  हम  जो  भी  स्थगन  प्रस्ताव  देते  उसको

 उठाने  किराम  नहीं देते  हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि  खाद्य  मंत्री  इस  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य दें  |

 महोदय  मैंने  उनसे  राज  ध्यान  दिलाते  के  प्रस्ताव  पर  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहा

 है  |

 श्री  मोहम्मद  इलियास  :  .  लेकिन  ध्यान  दिलाने  के  प्रस्ताव  पर  हम  कुछ  नहीं  बोल  सकते  |

 माननीय  मंत्री  जो  कुछ  कहेंगे  हम  उसे  केवल  सुनेंगे  कोई  आपत्ति  नहीं  कर  सकेंगे
 |

 श्रिया  माननीय सदस्य  समझते  हैं  कि  स्थगन  प्रस्ताव एक  साधारण  प्रक्रिया

 है  जिसके  द्वारा  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  किया  जा  सकता  है  कौर  चर्चा  उठाई जा  सकती  है  ।

 में  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  चर्चा  उठाने  की  यह  सामान्य  प्रक्रिया  नहीं  है  |  स्थगन  प्रस्तावों  को

 उठाने  की  अ्रनमति देने या न देने देने  या  न  देने  का  निर्णय  करना  मेरा  काम  है  ।  जब  तक  मैं  उसके  कारणों  से

 यदि संतुष्ट  नहीं  हो  जाता हूं  तब  तक  स्थगन  प्रस्ताव  को  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |

 माननीय  सदस्य  मेरे  fy  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  तो  वह  मूझ  से  मिलें  मुझे  श्रपनी  बात  बतायें  |

 कल  भी  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  स्थगन  प्रस्ताव  रखें  वे  सभी  मेरे  पास  अय  थे  कौर  वे  इस

 बात  को  मान  गये  थे  कि  मेरा  निर्णय  ठीक  ही  था  |  खाद्य  के  विषय  पर  चर्चा  करने  के  कई

 अवसर  मिलेंगे

 ee  EN  ET
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 श्री  एम०  को  मथाई  द्वारा  कही  गई  बातें

 श्री  बाजपेयी  :  मैं  सभा  के  विश्षेषाधिकार-भंग एक  मामले  की  सभा

 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  प्रधान  मंत्री  के  भूतपूर्व  विशेष  श्री  Yo
 करो  मथाई  ने  प्रधान  मंत्री  के  नाम  प्यार  एक  पत्र  में  कुछ  बातें  कही  हैं  जो  इस  प्रकार  हैं

 किन्तु  हमारी  हमारे  समाचार  पत्रों  में  तथ्यों की  जांच  पड़ताल किये  बिना
 सरकारी  कर्मचारियों  पर  भ्राक्षेप करने  की  निरन्तर  बढ़ती हुई  प्रवृत्ति का  बहुत

 ही  हतोत्साही प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  इस  प्रकार  की  शोचनीय  स्थिति  में  mer

 सम्मान  रखने  वाले
 बहुत  कम  व्यक्ति  सरकारी  नौकरियों  भ्रमणा  सार्वजनिक

 जीवन  में  चाहेंगे  12.0

 यह  इस  सभा  पर  एक  भारी  आरोप  लगाया  गया  है  ।  श्री  मथाई  का  आरोप  है  कि  सभा
 तथ्यों

 की  सचाई  का  पता  लगाये  बिना  ही  सरकारी  कर्मचारियों  पर  आक्षेप  कर  देती  है  ।

 इससे  पहले  विशेषाधिकार-भंग  के  जिस  मामले  पर  हम  चर्चा  कर  चुके  उसमें केरल  के  मुख्य
 मंत्री

 ने
 सभा

 के  कुछ  ही  सदस्यों  पर  आरोप  लगाया  लेकिन  श्री  मथाई  का  ade  तो
 समूची

 सभा  पर  किया  गया  है  ।  भारत
 सरकार  के  प्रेस  सूचना  विभाग  प्रधान  मंत्री  की  अनुमति

 इस  पत्र
 को

 सार्वजनिक  रूप
 से  परिचालित भी  कर  दिया  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  बड़ी

 स्पष्टवादिता  से
 उत्तर  दिया  है  गौर

 कहा है  कि  श्री
 मथाई  ने  उस

 पत्र  को
 सार्वजनिक  बनाने  की क  ees  नमन

 अप्रजा  में
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 श्तमति  का प्रत  एक  गलत  पर  रखा  था  ।  एक  ऐसे  पर  जब  उनके  दिल  में  गस्सा

 बताया जाता  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  यह  भी  कहा है  कि  श्री  मथाई  बहुत से  मूर्खता-पूर्ण

 काम  करते रहे  हैं  ।  मैं  तो  कहता हूं  कि  श्री  मथाई  ने  सबसे  बड़ी  भ  का  काम  यहीं  किया

 है  ।

 महोदय  माननीय  सदस्य  को  यह  ध्यान  रखना  कि  नियम  २२५

 के  भ्रन्तर्गत  व्यवस्था  यह  है  कार्डे-सूची के  क्रमानुसार  कार्यवाही करने  से  पहले

 विशेषाधिकार-भंग  का  प्रश्न  उठाने  वाले  माननीय  सदस्य  को  उससे  संगत  एक  संक्षिप्त  वक्तव्य

 देने  के  लिये  कहां  जायेंगी ।  वक्तव्य  संक्षिप्त  कौर  संगत  होना  चाहिये  ।  यहां  चर्चा  का

 विषय  श्री  मथाई  का  सामान्य  बल्कि  उनका  एक  वक्तव्य विशेष  ही  है  ।

 उसके  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  काफ़ी कह  चके  हैं  इसके  अलावा एक  समय  में  एक  ही

 aq  चाहिये  |

 बाजपेयी  श्री  मथाई  के  वक्तव्य  में  बड़े  स्पष्ट ढंग  से  सभा  के  विशेषाधिकार  को

 भंग  किया गया  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  सभा  इस  पर  विचार  करे ।

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  : :  मैंने  भी  एक  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है
 ।

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  मैने  भी  इस  पर  एक  प्रस्ताव  की  सुचना  दी

 हैं  ।

 क्या  श्राप  मझे  भी  एक  वक्तव्य  देने  की  भ्र नम ति  देंगे श्री  ही०  ना०  मुकदमों

 नियम  २२४  के  सभा  की  एक  बैठक  में  विशेषाधिकार-भंग अध्यक्ष  महोदय

 का  एक  से  अधिक  wet  नहीं  उठाया  जा  सकता  यदि  wer  प्रस्ताव भी  इसी  विषय  से

 सम्बधित  होंगे  तो  मैं  प्रत्येक  को  बोलने  की  अनुमति नहीं  दूंगा  केवल  एक  को  ही  अनुमति  दी

 जा  सकती  कौर  मैं  श्री  वाजपेयी  को  इस  प्रदान  को  उठाने  का  अवसर  दे  चुका  इस  भ्र वस् था

 पर  सभी  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  यदि  अनुमति  मिल  जायेगी तो

 फिर  नियम  २२६  के  भ्रन्तगंत  एक  प्रस्ताव  रखा  जायेगा  कौर  उस  अवस्था पर  माननीय  सदस्यों

 को  बोलने  का  अधिकार होगा  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवती  पहले  विद्षेषाधिकार-भंग-काो

 एक  प्रश्न  रखा  गया  तब  कई  माननीय  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  दी  गई  थी  |  उस

 विषय  के  सम्बन्ध  में  कई  माननीय  सदस्यों  ने  नापने  दृष्टिकोण रखे  थे  |  पता  नहीं  इस

 पर  झ्रापके  इस  विनिर्णय  का  कया  ae  हो  सकता  है  ।

 श्रिया  महोदय  fai  यही  कहा है  कि  अभी इस  अवस्था  में  नियम  २२४५

 के  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  आपत्ति  उठाई  जायेंगी  तो  उसको  सुनूंगा  |

 उसके  बाद  यदि  इस  प्रस्ताव  को  अ्रनमति  दी  जाती  तो  wes  माननीय  सदस्यों  को  बोलने
 का

 उचित  अवसर  दिया  जायेगा  |

 श्री  दें  qo
 नायर

 अ्रापत्ति तो  तभी की  जाती  सकती  है  जब  हमारी

 _  परी  बात  सुन  ली  जाये
 ।

 नान

 मिल  =  wast

 324  (Ai)
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 tat  ही०  नाम  मुकर्जी :  क्या  प्रधान  मंत्री  के  भाषण के  हमें  बात  कहने की

 अनुमति दी  जायेगी  ?

 joel  इस  अवसर  पर  केवल  एक  ही  व्यक्ति  को  ऐसी  झ  दी  जा

 सकती  है  ।

 tate  पा वंती  कृष्णन  :  इस  विषय के  ate  भी  तो  कई  पहलू हैं  ।

 शरीयत  oe  इस  समय तो  हमें  केवल  श्री  वाजपेयी  द्वारा  रखे  गये

 शिकार  प्रस्ताव से  मतलब  है  ।  यदि  इसकी  भ्र नुम ति  नहीं  मिलती  तो  इसी  प्रदान  को  इस  सत्र

 में  फिर से  नहीं  उठाने  दिया  जा  सकता  ।  यदि  इस  विषय  पर  चर्चा  हुई  तो  मैं  सभी  सदस्यों  को

 जिन्होंने  ऐसे  प्रस्तावों की  सूचना  दी  हैं  बोलने  का  भ्र वसर दूंगा  ।  इस  अवस्था पर  तो  fas  यही

 क्या  जा  सकता  है  कि  इस  प्रस्ताव  को  अनुमति  मिलने  इस  विषय  से  सम्बन्धित इस
 प्रकार  के  अन्य  प्रस्ताव  वाले  माननीय  सदस्यों  को  बोलने  का  दे  दिया

 ~
 जाये  ।

 श्री ही०  ना०  मुकर्जी  :  लेकिन  कुछ  बातें  ऐसी  भी
 तो  हो  सकती

 जिन्हें  प्रधान
 मंत्री

 को  इसका  उत्तर  देने  के  पहले  जानना  ही  चाहिये  तभी  वह  ठीक  ढंग  से  उत्तर  दे  सकेंगे  ।

 एक  प्रेस  सम्मेलन  में  वह  इसके  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दे  भी  चुके  मैं  नहीं  समझता  कि

 यह  कहां तक  उचित  था  कि  संसद्‌  की  gon  शुरू  होने  से  पहले  वह  ऐसा  वक्तव्य  देत े।

 लेकिन  जब  प्रधान  मंत्री  सभा  के  समक्ष  भाषण  देने  जा  रहे  तो  उन्हें  उससे  पहले  हमारे

 दृष्टिकोण भी  तो  जानने  चाहियें  ।

 श्री  जयपाल  सिह  पश्चिम--रक्षी  ए--श्रनुसू  चित  ख़ादिम  जातिय  )
 :  यह  सही  है  कि

 कई  माननीय  सदस्यों  नें  एक  दूसरे  से  मिलते  जुलते  प्रस्ताव  पेदा  किये  लेकिन  हो  सकता

 है  कि  उनके  प्रलय-रल  दृष्टिकोण  हों  ।  इसलिये  यह  जरूरी  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  अपना  उत्तर

 देने  से  पहले  उन  सभी  दृष्टिकोणों को  भी  सुन  ले ं।  उदाहरण  के  मेरा  अपना  दृष्टिकोण

 इन  सभी  से  भिन्न  मैं  तो  समझता  हूं  कि  श्री  मथाई  का  arg  सीधा  श्राप  पर  ही

 कि  art  संसद-सदस्यों  को  ऐसे  निराधार  आक्षेप  करने  की  अनुमति  देते

 अध्यक्ष  हमें  ५  अधिकारों की  रक्षा  करने  के  साथ  ही
 का

 भी  कड़ाई  से  पालन  करना  चाहिये  ।  मैंने  यह  तो  नहीं  कहा  कि  अन्य  प्रस्तावों  at  लिया

 ही  नहीं

 नियम  २२४  में  व्यवस्था  हे  कि  एक  ही  बैठक  में  एक  से  अधिक  seq  नहीं  लिया  जायेगा  ।

 इस
 सत्र  में  कई  बैठकें  अन्य  प्रस्ताव  भ्रमण  बैठकों  में  एक-एक  करके  लिये  जा  सकते  हैं  1.

 राज  तो  इस  प्रस्ताव  को  ही  निबटाना

 श्री  वें०
 प०  नियम

 में  व्यवस्था यह  है  कि  एक  बैठक  में  एक  ही  wet  लिया

 उसमें  ag  तो  प्रतिबन्ध  नहीं  है  कि  एक  बैठक  में  एक  ही  wer  को  कई  माननीय  सदस्य

 नहीं उठा  सकते  ।

 पभ्रध्यक्ष  महोदय  :.  नियम  २२५  को देखिये  |  उसमें  व्यवस्था है  कि  सम्बन्धित  माननीय

 सदस्य  से
 उस

 पर  बोलने  के  लिये  कहा  जायेंगी  ।  मैंने  श्री  वाजपेयी को  इस  प्रश्न को  x

 दिया है

 wast  में
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 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  मेंने  भी  तो  एक  प्रस्ताव  रखा  है  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 लेकिन  इस  अवस्था  पर  तो  मैं  उस  पर  बोलने  के  लिये  नहीं  कह
 सकता  |  यदि  नियम  २२५  के  ae  सभा  उसकी  अनुमति  देगी  तो  मैं  उन्हें  बोलने

 का

 अवसर  दूंगा ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काया  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  )  माननीय  सदस्य

 उनके  भ्रपने  हिसाब  एक  विशेषाधिकार प्रश्न  उठाया  जिसमें  कहा  गया  है  कि  सभा  का

 अवमान है  |  लेकिन  मैं  चाहता  हं  कि  अनौचित्य पौर  विशेषाधिकार-भंग में  विभेद  किया

 जाये |

 जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  में  तो  यह  समझता  हूं  कि  यहां  जिन  दादों  का  उल्लेख  किया  गया

 है  वे  खेदजनक  हैं  उचित  भी  नहीं  हैं  ।  लेकिन  यह  तो  दूसरी  बात  है  ।
 मुसे

 गया  है  कि  श्री  मथाई  ने  दुख  समय  पहले  आपको  एक  पत्र  लिखा  था  शौर  उसमें  उन्हों

 स्वयं  अपनी  शब्दावली  पर  सादिक  खेद  प्रकंट  किया  है  ate  कहा  है  कि  उन्होंने  किसी  एक

 खास  मनोदशा  में  ही  वे  दाऊद  प्रयोग  कर  दिये  पर  इस  सभा  की  प्रतिष्ठा को  धक्का  पहुंचाने

 का  उनका  कोई  भी  मंशा  नहीं  था  ।

 इस  सम्बन्ध  मेरा  कहना  यह  है  कि  किसी  बात  का  अनुचित  या  अवांछनीय होना  एक्

 बात  है  कौर  उससे  विशेषाधिकार  भंग  होना  दूसरी  बात  हमें  इन  दोनों  को  एक

 मान  लेना  चाहिय े।  दोनों  अ्रलग-श्रलग  बातों  को  मिलाना  नहीं  aa  श्री  मथाई

 के  इन  शब्दों  पर  खेद  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  उन्होंने  भी  अपने  दाब्दों  पर  हार्दिक

 खेद  प्रकट किया  है  ।  में तो  सिफ॑  यही  समझता  हुं  कि  यह  प्रशन  अनौचित्य  का  weet ही

 वे  शब्द  अ्रनुचित  लेकिन  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  ar  कि  इन  शब्दों  से  सभा  के

 घिसकर-भंग  का  प्रश्न  कैसे  उत्पन्न  हो  जाता  है  ।

 में  अपनी  राय  ही  रख  रहा  हूं  ।  इसलिये कि  जब  इस  मामले  का  कुछ  उल्लेख  किया

 गया  था  तो  मुझे  यह  पता  भी  नहीं  था  कि  यह  wea  इसी  समय  सभा  में  उठाया  जायेगा  |

 यदि  मुझे  मालूम  तो  मैं  इससे  सम्बन्धित कुछ  कागजात  भी  ले  ara  जब  मैंने  सुना

 कि  इस  et  को  सभा  में  उठाने  की  बात  सोची  जा  रही  है  तो  मैंने  ऐसे  A | ATAS  के  phat  if

 को  जानने  की  कोशिश  की  कि  ऐसे  मामलों  में  क्या  किया  जाता  है  ।  इसीलिये  मैंने

 संसदीय  संवैधानिक  wie  विधि  की  दष्टि  से  इस  मामले  की  जांच  शर  उस  जांच

 से  कम  से  कम  मुझे  यह  लगता  है  कि  इसे  सभा  का  विशेषाधिकार-भंग या  सभा  के  प्रदान

 का  प्रश्न  नहीं  बनाया  जा  सकता  |  इसलिये मैं  तो  इसके  बारे  में  सिफ॑  इतना  ही  कह  सकता  हूं
 कि

 श्री  मथाई  की  टीका  अनुचित  है  कौर  अवश्य  पर  उसे  सभा  के  विदेषाधिकार-भंग  का

 नहीं  बनाया जा  सकता  ।  उससे  सभा  की  या  आपकी  प्रतिष्ठा  को  कोई  धक्का  नहीं  लगता  ।

 मेरे  पास  इस एक
 माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  था  कि  श्री  मथाई  का  आरोप  श्राप  पर  है  ।

 समय
 वे  कागजात  नहीं  लेकिन  मझे  वे  याद

 उनमें  यही  कहा  गया  था  कि  च्  में  एक  watt  बढ़ती  जा  रही  है  कि  बिना  किसी

 नाच  पड़ताल  के  ही  आक्षेप  लगा  दिये  जाते  हैं  या  वक्तव्य  दे  दिये  जाते

 श्री  जयपाल  सिंह :  alt  भ्रध्यक्ष  महोदय  उसकी  अनुमति  दे  देते  इसका  मतलब

 तो  यहीं  निकलता
 णा

 मूल  was में
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 tall  जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  इस  विषय  में  तके  नहीं  करना  चाहता  |
 मैं  केवल  प्रजनन  राय

 बता  रहा  हूं
 ।

 मेरी  राय  यही  है
 कि

 श्री  मथाई  के  शब्द  दुर्भाग्यपूर्ण
 और

 खेदजनक
 तो  बौर  Ste

 उन  पर  खेद  है  भर  श्री  मथाई  ने  भी  खेद  प्रकट  किया  लेकिन  उनसे  सभा  का  विशेषाधिकार  भंग

 नहीं  होता  ।  जहां  तक  मेरी  अपनी  जानकारी है  इससे  पहले  इनसे  भ्रमित  कड़े  शब्दों  सभा के

 विशेषाधिकार  का  मामला  नहीं  माना  गया  है  ।  लेकिन  इसका  निर्णय  तो  श्राप  ही  करेंगे  ।

 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  (  केन्द्रपाड़ा )  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि
 प्रेस  सुचना  विभाग

 को

 भी  उस  के  उत्तरदायित्व से  छटकारा  दे  दिया  गया  है
 ?  उसने भी  विशेषाधिकार-भंग  किया

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  हमारा  इससे  कोई  मतलब  नहीं  |

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  मझे  इस  विषय  में  बोलने  दिया  जाये  ।

 |  अध्यक्ष  महोदय  :  नियम  के  पहले  तो  मुझे  यही  पूछना  है  कि  क्या  इस  प्रस्ताव  के

 रखने  की  अनुमति देने  पर  कोई  आपत्ति है  या  नहीं  ।

 जवाहरलाल नेहरू  :  भ्रांति  की  बात  तो  मैं  नहीं  जानता  ।  मैं  तो  आपके  सामने  कुछ

 बातें रख  रहा  इससे  alas  कुछ  नहीं  ।  मैं  न  तो  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  भ्रांति  करना  चाहता  हू
 शौर  न  सहमति  ही  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  मैं तो  areas  आपके  निर्णय  के  लिये

 विचार रख  रहा  हूं  ।

 महोदय  :  नियमों के  आपत्ति  सभा  ही  कर  सकती  है  ।  यह  सही  है
 कि

 श्री

 मथाई  ने  मेरे  पास  एक  पत्र  भेजा  था  ॥  श्री  मथाई  के  पत्र  में  कहा  गया है  कि
 लोक-सभा  यही

 निर्णय  रना  ठीक  समझती  है  कि  मैँ  ने  संसद्‌  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  पहुंचाया  तो  मैं  यह  कहने  को

 तैयार  हूं  कि  मेरा  वैसा  कोई  भी  मंशा  नहीं  था  कौर  मैं  उस  पर  अरपना  हार्दिक  खेद  प्रकट  करता  हूं  ।

 एक
 नागरिक  होने  के  नाते  मैँ  चाहता  हूं  कि  भारत  में  संसद्‌  की  सर्वोच्च  सत्ता  कायम  खास  तौर  से

 इन  दिनों  जब  कि  पड़ोस  के  कुछ  देशों  में  संसदीय  प्रणाली  को  अ्रसफलता  बना  दिया  गया  है  पैपी

 अब  जो  माननीय  सदस्य  अनुमति  दिये  जाने  के  पक्ष  में  हों  वे  अपनी  जगह  खड़े  हों  ।
 अनुमति

 दिये  जाने  के  लिये  कम  से  कम  पच्चीस  सदस्यों  को  खड़ा  होना  चाहिये  ।

 से  भ्रमित  सदस्य  खड़े

 पाध्या  महोदय  :
 अब  नियम २२६  के  इस  प्रश्न  का  निर्णय  सभा  ढारा  ही  करने

 या  इसे  विशेषाधिकार समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  रखा  जाना  चाहिये  |  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय
 ea

 श्री  मथाई  के  इस  पत्र  को  भी  ध्यान  में  रखें
 जो

 मैने  अभी  पढ़  कर  सुनाया है  ।

 श्री  नाशिर  भरुचा  खानदेश )  मेरा  प्रस्ताव है  कि  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को
 प्रतिवेदन के  लिये  सौंप  दिया  जाये  ।

 fart  गजराज  सिह  :  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  सभा  ही  इसका  निर्णय  करे  भर  श्री
 मथाई  को  सभा  के  समक्ष  बलाया  जाये  ।

 शरीयत  महोदय  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  भ्र पना  प्रस्ताव  रख  सकते  हैं  ।
 ही a,

 पाल  aaa
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 fat ही०  ना०  मुकर्जी  :  मेरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  के  कामना  री

 श्री  एम०  प्रो०  द्वारा  समाचार  पत्रों  को  दिये  गये  वक्तव्य  से  उत्पन्न  होने  वाले  विशेषाधिकार

 प्रश्न  प्रतिवेदन के  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  ।

 हम  व्यक्तिगत  रूप  से  श्री  मथाई  को  कौर  aire  नीचा  दिखाने  में  दिलचस्पी  नहीं  रखते

 लेकिन हां  इस  मामले  के  सैद्धान्तिक पक्ष को  तो  सामने  रखना  ही  पड़ेगा  ।

 आपने  बताया  है  कि  श्री  मथाई  ने  आपको  लिखे  गये  अपने  पत्र  में  ह  वक्तव्य  के  बारे

 झपने ही  खास  ढंग  Ga  प्रकट किया  है  ।  उन  के  वक्तव्य  से  सभा  की  प्रतिष्ठा  को  जो  धक्का  लगा

 उसे  देखते  हुए  वह  पर्याप्त है  ।  श्री  मथाई  प्रधान  मंत्री  की  भ्रनुमति  देश  के  समाचार पत्रों  में

 कई  वक्तव्य  प्रकाशित कराये  हैं  ।  ७  एक  पत्र  में  उन्होंने  सद-सदस्यों  पर  सीधे-सीधे  कौर

 महोदय  पर  प्रत्यक्ष  ढंग  से  लगाये  हैं  ।  उसमें  उन्होंने  संसद  शौर  समाचार  पत्रों  की  टीका

 की  है  कि  वे  गैर-जिम्मेदाराना ढंग  से  सरकारी  कर्मचारियों  पर  भ्राक्षेप लगाते  हैं  ।  यह  आक्षेप  अध्यक्ष

 महोदय  द्वारा  संचालित  सभा  की  कार्यवाही  पर  भी  है  ।  श्री  मथाई  का  ख्याल  है  कि  की  कार्यवाही

 ठीक  ढंग  से  नहीं  चलाई  जाती  ।  स्पष्ट  यह  प्राप्त  अध्यक्ष महोदय  पर  भी भ्राता  यह  बड़ी

 गम्भीर बात  है  ।

 मैं  उन  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  से  सहमत  नहीं  हूं  जो  चाहते  हैं  कि  श्री  मथाई  को  सभा  के

 समक्ष  पेश  किया  जाये  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  कौर  इसलिये  मैं  चाहता  इ
 कि  विशेषाधिकार

 समिति  में  इस  पर  काकी  गहराई  से  विचार  किया  जाये  ।  समिति  के  प्रतिवेदन के  आधार पर  ही

 सभा  इस  का  निर्णय  करेगी  ।

 इसके  श्री  मथाई  ने  संसद-सदस्यों  पर  यह  आरोप  भी  लगाया  है  कि  उन्हें  प्रचलित

 या  सचाई  का  पता  लगायें  बिना  ही  सरकारी  कम  चोरियों  पर  भ्राक्षेप  करने  की  झ्रादत सी  बन  गई

 उनका  कथन  है  कि  यदि  इस  को  छट  दी  गई  तो  कोई  भी  झ्राएम-सम्मान  व्यक्ति

 सरकारी  कर्मचारी  नहीं  बनना  चाहेगा  ।  झरा  की  श्रेणी में  वह  अपने  जेसे  लोगों  को

 रखते  ।  ध्यान  देने  की  बात  यह  है  कि  यह  एक  ऐसे  व्यक्ति  ने  उस  समय  लिखा  था  जबकि  वह  स्वयं

 सरकारी  कमंचारी  था  ।

 भर  इससे  भी  प्रतीक  mead  की  बात  यह  है  कि  सरकारी  कमंचारी  रहते  हुए  भी  उन्हें

 ऐसे  वक्तव्य  प्रकाशित  कराने  की  अनुमति  दे  दी  गई  थी
 ।

 प्रधान  मंत्री  ने  श्री  मथाई  के  प्रत्यारोपों  को  अ्रनुचित  ही  माना  है
 |

 वह
 इ

 हें  सभा  का

 भंग  का  प्रदान  नहीं  मानते
 ।

 वह  नहीं  मानते  कि  इन  शब्दों  से  सभा  का  हुआ  है  ।  मैं  कहता  हूं
 कि  यह  सभा  के  विशेषाधिकार-भंग का  प्रश्न  है  ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  श्री  मथाई  के  वक्तव्य  संसदीय  विशेषाधिकार  सम्बन्धी  विधि  क ेक्षेत्राधिकार

 म  श्राजाते  इसलिये  श्री  मथाई  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये
 ।

 मेरा  प्रस्ताव है  कि  इस

 मामले  को  विशेषाधिकार समिति  को  सौंप  दिया  जाये

 म  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 १०  Feu  को  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  सभा  का  ध्यान  प्रधान  मंत्री  के

 विशेष  सहायक  श्री  एम०  करो  मथाई  द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  लिखे गये  एक  पत्र

 की  are  किये  जाने  जो  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  प्रौढ़  भारत  सरकार

 के  प्रेस  सुचना  विभाग  द्वारा  RENE  को  प्रेस  विज्ञप्ति  के  द्वारा  प्रकाशित

 था किया गया
 था  att  जिसमें  श्री  एम०  प्रो०  मथाई  ने  प्रत्य  बातों  के  साथ  यह  कहा

 ै

 हमारी  संसद्‌  ate  हमारे  समाचार-पत्रों  में  तथ्यों  की  जांच  पड़ताल  किये  बिना

 सरकारी  चारियों  पर  चुप  करने  की  नतनरत्तਂ  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  का  बहुत ही

 हतोत्साहक  प्रभाव  पड़  रहा  इस  प्रकार  की  शोचनीय  स्थिति  में  श्राम-सम्मान

 रखने  वाले  बहुत  कम  व्यक्ति  सरकारी  नौकरियों  wea  सावंजनिक
 जीवन  में

 जाना  चाहेंगे  ।'

 यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  यह  मामला  विशेषाधिकार समिति  को  सौंपा  जाये  जो  इस बात

 की  जांच  करके  भ्र पना  प्रतिशत  दन  दे  कि  क्या  श्री  एम०  करो  मथाई की  उक्त  जो  कि  प्रधान  मंत्री

 के  सचिवालय  भारत  सरकार  के  प्रेस  सूचना  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  की  गयी  संसद-सदस्यों

 कौर  लोक-सभा  के  भ्रध्यक्ष  के  लिये  मानहानिकारक  है  और  क्या  इससे  संसद  का  अवमान  हूरो

 कौर इस  बात  की  सिफारिश  भी  करे  कि  इस  मामले  में  सभा  ata  कदम  उठाये  है

 |अ्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 fait  जवाहरलाल नेहरू  :  मैँ  केवल यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मैं  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  नहीं

 करता  कि  इस  मामले को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा जाये

 मेंने  अपनी  राय  प्रकट  कर  दी  है  कि  जहां  तक  मैं  समझता हूं  कि  किसी  विशेषाधिकार का

 उल्लंघन नहीं  पर  चूंकि  श्राप  ने  यह  प्रस्ताव  सहित  कर  लिया  है  उचित  यही  हू  गंगा  कि

 इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  जो  इस  पर  पूरी  तरह  विचार  करे
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अरब  मैं  उसे  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखूंगा

 श्री  ब्रज राज
 मुझे  एक  स्थानापन्न  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  है  ।

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 सभा
 निश्चय  करती  है  कि  श्री  एम०  को  मथाई  उन  के  ऊपर  विशेषाधिकार-भंग

 का  जो  आरोप लगाया  गया  है  उसका  उत्तर  देने के  सभा
 के  समक्ष  बुलाया

 जाये  दण्ड  दिया  जाये  भ

 अ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 संशोधन  प्रस्तुत  हुमा  ।

 मूल  प्रस्ताव  स्थानापन्न  प्रस्ताव  दोनों  सभा  के  सामने  हैं  ।

 श्रीमती पावंती  कृष्णन  :  श्री  ही०  ना
 ०

 मुकर्जी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्ताव  का  समर्थन

 करते  हुए  मैं  सभा  का  कौर  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  एक-दो  बातों  की  कौर  करना  चाहती  हूं  ।

 भ्र ग्रेजी
 में
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 मुझे  स्मरण  है  कि  २७  १९५८  को  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  था

 कमर  समझता  हूं  कि  इस  बात  से  हम  सभी  सहमत  होंगे  कि  यदि  इस  सभा  के  किसी  सदस्य

 के  प्रति  वचन  कहे  जाते  हैं  या  ऐसी  कोई  बात  होती  है  जिससे  सभा  के

 विशेषाधिकारों  पर  आराघात  होता  है  तो  इस  सभा  के  प्रत्येक  समूह  तथा  दल  का  यह

 कतेंव्य  है  कि  वह  सभा  की  रक्षा  करे  कौर  ऐसी  बातों  को  होने  से  रोकने  के  लिये

 कदम  उठाये  |  हम  सभी  इस  सभा  के  सम्मान  से  स्पर्द्धा  करते  हैं  ।  इस  बात  में  कोई

 संदेह  नहीं  है  वैसे  चाहे  हममें  कितना  भी  मतभेद  क्यों  न  हो  ी

 इस  बात  को  घ्यान  में  रखते  हुए  हमने  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  क्योंकि  हमें  सभा  के  सदस्यों

 के  विशेषाधिकारों तथा  इस  सभा  के  श्रष्यक्ष व  राज्य  सभा  के  सभापति  के  पद  के  सम्मान  की  रक्षा

 करनी है  ।  समाचार  पत्रों  द्वारा इस  बात  का  प्रचार  देश  में  तथा  बाहर  भी  हो  चुका  अतः  इस

 सभा  के  लिये  श्रावस्ती है  कि  वह  इस  मामले  पर  विचार  करे  ऐसा  कदम  उठाये  कि  भविष्य  में

 संसद्‌  के  लिये  ऐसे  भ्रपमानजनक  वचन  फिर
 न

 कहे  जायें
 |

 र  इस  बात  द्वारा  केवल  संसद्‌  के  सदस्यों  पर  ही  भ्रारोप  नहीं  लगाया  गया  है  बल्कि

 पर  भी  ard  लगाया  गया  है  क्योंकि  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के

 नियम  ३५३  में  कहा  गया  है  कि
 :

 सदस्य  द्वारा  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  मानहानिकारक  या  श्रपराधारोपक
 स्वरूप

 आरोप  नहीं  लगाया  जायेंगी  जब  तक  कि  सदस्य  ने  च्युत  को  तथा  सम्बन्धित  मंत्री  को  भी  पुर्व  सूचना
 नदेदी  हो  जिससे कि  मंत्री  उत्तर  के  प्रयोजन  के  लिये  विषय  की  जांच  कर  सके  ।”

 हम  सभी  सदस्य  प्रौढ़  विशेष  रूप  से  विरोधी  दल  के  सदस्य  सदा  इस  बात  का  घ्यान रखते  हैं  ।  हम

 जानते  हैं  कि  यदि  सभा  का  एक  भी  सदस्य  aa  सीमा  के  बाहर  जाता  है  तो  केवल  वह  सदस्य  ही

 सीमा  का  उल्लंघन  नहीं  करता  बल्कि  सम्पूर्ण  सभा  के  सम्मान  को  धक्का  लगता है  ।

 हम  लोग  जो  सभा  के  भ्रौचित्य  का  ध्यान  रखते  िक श्नौ  श्राप  के  का  पालन  करते

 चाहते हैं  कि  श्री  एम  ०  को  मथाई  ने  सभा  के  सदस्यों  के  प्रति  जो  श्रीमान जनक  वचन  कहे  हैं  उस  पर

 समुचित  कार्यवाही  की  जाये  ।

 मैं  श्राप  का  ध्यान  की
 प्रैक्टिसਂ

 की
 कौर  आकृष्ट  करना  चाहती हूं  ।

 पृष्ट  १२५  पर  कहा  गया  है  कि  तिरस्कारपूर्वक  झूठी  निन्दा  कौर  अलील  विशेषणों  के  लिये

 अपभान वचन  कहने  वाले
 को

 दोनों  सभायें दण्ड  देंगी
 |

 कौर  श्री  मथाई  ने  अपने  पदत्याग  वाले  पत्र
 जो  १७  LENE  को  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुमा  जो  कुछ  कहा  है  वह  तिरस्कार पूर्ण

 झूठी  निन्दा  तथा  setter  विशेषणों  के  समान  है  क्योंकि  उन्होंने  कहा  था  कि  तथ्यों  के  सम्बन्ध

 में  छानबीन  किये  बिना
 अधिकारियों

 के  विरुद्ध  आरोप  लगाने  को  जो  प्रवृति  हमारी  dae  में  है  उस  के

 कारण  कोई  भी  ईमानदार  कोई  भी  स्वाभिमान  सरकार  के  अ्रधीन  सेवा  करने  के  लिये

 नहीं  जायेगा  ।

 हम  संसद्‌  सदस्य  देश  के  मतदाताओं  के  प्रतिनिधि  हैं  हम  पर  सरकार  के  काम  की  निगरानी

 करने  का  उत्तरदायित्व है  ।  श्री  मथाई  ने  बिल्कुल  भ्रमों  बन्द  कर  के  यह  बात  कही  है  कि  कोई  भी
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 स्वाभिमान  व्यक्ति  सरकार  के  अ्रधीन  सेवा  करने  नहीं  ०५.  |  मुझे  है  पिछली बार  जब

 केरल के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  संघ  के  एक  मंत्री  को  भेजे  गये  एक  तार  का  मामला  उठा  उस  समय

 जिन  लोगों  ने  विशेषाधिकार का  प्रदान  उठाया  था

 महोदय  :  वह  मामला  विशेषाधिकार समिति  को  सौंप  दिया  गया  है  ।  उस  मामले

 पर  किये  गये  fig  के  सही  होने  या  ग्न्य  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  बात  नहीं  कही  जानी  चाहियें
 ।

 प्रताप  :  एक  औचित्य sea  है  ।  मैं  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूं  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  श्रीमान  नहीं  करना  चाहिये  कौर  सदैव  विशेषाधिकार  की  बात  नहीं  करनी

 चाहिये  ।  हमारा  विशेषाधिकार यही  है  कि  हम  विनम्रता से  जनता  की  सेवा  धर्म  में  भी  कहा

 गया  है  की  सेवा  जनता  को  क्षमा  करो  यदि  किसी  से  कोई  त्रुटि  हो  जाये  तो  उसे

 क्षमा कर  जाना  चाहिये  ।  मूझे  खेद  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री को  इस  मामले  में  घसीटा

 गया  है  ।  में  समझता  हूं  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  इन  सभी  झगड़ों  से  ऊपर  हैं  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  मामले  को  यहीं  समाप्त  कर  दिया  जाये  ate  उसे  किसी  भी  समिति

 at  विशेषाधिकार  समिति  को  न  सौंपा  जाये  ।  केरल  के  मुख्य  मंत्री  के  मामले  को  भी  समाप्त  कर  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 |  अध्यक्ष  महोदय  :  wa  एक  तीसरा  प्रस्ताव  सभा  के  सामने  रखा  गया  है  कि  सारे  मामले  को
 समाप्त

 कर  दिया  जाये  ।  इस  प्रकार  पहला  प्रस्ताव  श्री  मुकर्जी  है  कि  मामले  को  विशेषाधिकार

 समिति
 को  सौंपा  दूसरा  प्रस्ताव  श्री  ब्रज रज  सिंह  का  है  कि  मामले  को  सभा  में  ही  निबटाया

 जाये  प्रौर  तीसरा  प्रस्ताव यह  है  कि  सारे  मामले  को  समाप्त कर  दिया  जाये  ।

 श्री  गजराज सिंह  :  अ्रष्यक्ष  मुझे  इस  समय  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  मुझे  fas

 इतना  निवेदन  करना  है  कि  मेरा  यह  संशोधन  है  कि  इस  मामले  को  विशेषाधिकार समिति  को  सौंपने

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  सदन  के  नेता  ने  कभी  बता  दिया  है  कि  उन्हें  भी  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं

 है  कि  इस  मामले  की  जांच  की  जायें  ।  oad  fad  इतना  है  कि  इसकी  समिति  जांच  करे  या  सदन

 स्वयं  इसकी  जांच  करे  ।  जब  इस  सदन  में  किसी  को  भी  इस  पर  ऐतराज  नहीं  है  कि  यह  एक  ऐसा

 मामला  है  जिस  पर  कि  सदन  को  या  समिति  को  जांच  करनी  इसकी  छानबीन  होनी  चाहिये

 कि  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  पता  है  या  नहीं  तब  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसको  विशेषाधिकार
 समिति

 को  सौंपने  की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है  कारण  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  का  यह  स्पष्ट

 मामला  है  ।  इस्तीफे  के  पत्र  में  उन  साहब  ने  हमारे  इस  सदन  के  ऊपर  प्रौढ़  सदन  के  अध्यक्ष

 के  ऊपर  इस  तरह  का  लांछन  लगाने  की  कोशिश  की  है  कौर  जिन्हें  इस  बात  की  चिन्ता है  कि

 देश  की  सीमा  पर  चूंकि  जनतन्त्र  विफल  हो  रहा  है  कौर  तानाशाही  कायम  हो  रही  है  इसलिये  इस  मुल्क

 में  तानाशाही  को  रोकने  के  लिये  शर  जनतन्त्र  को  मजबूत  बनाने  के  लिये  वहू  इस  तरीके  का  आक्षेप

 लगाना  चाहते  हैं  ।

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जब  देश  की  सीमा  के  आसपास  इस  तरह  की  बात  हो  तब

 तो
 यह  आवश्यक हो  है  कि  ऐसे  व्यक्ति  को  सदन  के  बार  के  समने  बुलाया  यहां पर

 सजा दी  जाये

 जांच
 पड़ता  की  गये  और  यहां

 पर  उनसे  सवाल  पूछे  जायें  se  सदन  मुनासिब  समझे  तो

 sist  में
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 जहां  तक  इस  मामले  को  एक  विशेषाधिकार  समिति को  सौंपने  की  बात है  उसके  लिये  मेरा

 कहना यह  है  कि  अगर  सदन  में  कहीं  पर  भी  इस  बात  की  इच्छा  होती  कि  विशेषाधिकार  समिति  पहले

 इस  पर  छानबीन  करे  तब  बद  में  सदन  में  इसके  ऊपर  चर्चा  हो  तब  तो  इस  मामले  को

 अधिकार  समिति  के  age  किया  जा  सकता  था  लेकिन  जब  ऐसी  बात  नहीं  है  तब  मैं  च।हता हूं  कि  मेरे

 संशोधन को  र  कर  लिया  जाय  कौर  यह  मामला  सदन  खद  अपने  हाथ  में  लेकर  इसकी  छानबीन

 करे  ar  विशेषाधिकार समिति  के  सुपुर्दे करक  इसको  ज्यादा  टालने  की  जरूरत  नहीं  है
 ।

 मथाई  साहब  ने  प्रधान  मंत्री  महोदय  की  १२  साल  तक  जब  से  कि  वे  प्रधान  मंत्री  बने  हैं  उनके

 स्पेशल  असिस्टेंट  की  हैसियत  से  काम  किया  है  प:्लिक  सर्विस  की  है  ।  उस  के  पहले भी

 साहब  का  दावा  ऐसा  मालम  पड़ता  है  कि  उन्होंने  देश  की  सेवा  की  है  उन्होंने  चेतावनी  दी  है  कि

 ऐसे  ही  चलता  रहा  तो  न  तो  जनता  की  सेवा  के  लिये  कौर  न  सरकारी  नौकरियों  के  लिये ही  ऐसे

 लोग  मिल  सकेंगे जो  कि  oot  एक  प्रतिष्ठा व  सम्मान  रखते  होंग े।

 ऐसी  सूरत  में  न  सिफ॑  जनतंत्र  मजबूत  बनने  का  सवाल  उठता  बल्कि  हमारे

 उन  के  ऊपर  इस  का  जो  प्रभाव मुल्क  जो  ५५  लाख
 पब्लिक

 साइट्स

 पड़ेगा उन  में  जो  भावना  कायम  उस  का  निराकरण  करने  के  लिये  ae  साथ  ही

 पब्लिक  लाइफ  में  काम  करने  वाले  लाखों  दूसरे  लोगों  क  भावनाओं को  ध्यान  में  रखते

 हुए  यह  अत्यन्त  अ्रावश्यक  है  कि  इस  पर  इसी  सदन  में  इस  समय  तुरन्त  चर्चा  हो  कौर  इस  प्रश्न  को

 विशेषाधिकार  समिति  को  न  सौंपा जाये  ।  मिस्टर  मथाई  को  इस  सदन  की  बार  में  बलाया  जाय  कौर

 उन  का  स्पष्टीकरण सुनने  के  बाद  भ्रमर  यह  सदन  उचित  तो  उन  को  सजा  दी  जाये  ।  मैं

 करता  हूं  कि  सदन  इस  मसले  को  यहीं  पर  तय  करेगा  कौर  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप कर  इस

 में  देरी  करने  की  कोशिश  नहीं  करेगा  |  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  जरा  भी  शंका  रही  होती  कि  fs

 व्यक्ति  के  खिलाफ  हम  प्रतियोगी  चलाने  जा  रहे  उन  को  यहां  किसी  कारण  न्याय  नहीं  fret  धक

 में  इस  प्रस्ताव  का  सब  से  पहला  समाज  होता  कि  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  के  सुपुर्दे कर  दिया

 जाना  चाहिये  |  जेसा  कि  सब  जानते  कानन  का  यह  एक  मान्य  सिद्धान्त  है  कि  अभियुक्त  फो  wat

 सफाई  देने  का  पुरा  दिया  जाना  चाहिये  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  सदन  उन  को  अपनी  सफाई  का

 पुरा  मौका  देगा  कि  are  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  नहीं  ear  तो  वह  अपनी  स्थिति  सपष्ट

 लेकिन  इस  मामले  को  ज्यादा  देर  तक  टालने  से  न  हमारा  कोई  फायदा  होगा  कौर  न  ही  देश  का

 फायदा  होगा  |  इस  लिये  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  यह  सदन  स्वयं  इस  पर  विचार  कर  के

 निर्णय  दे  और  इस  लिये  यह  शभ्रावश्यक  हैं  कि  मिस्टर  मथाई  को  यहां  बुलाया  जा  प्रोमो  यदि  उचित

 समझा  तो  उन  को  सजा दी  जाये  ।

 श्री  खाडिलकर  :  मैँ  एक  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं
 ।

 मैं  मानता  हूं

 कि  इस  सभा  को  art  विशेषाधिकारों  के  प्रति  बहुत  सतक  रहना  चाहिए  पर  जिस  व्यक्ति  के  सम्बन्ध

 में  हम  विचार कर  रहे  हैं  उस  के  पद  का  भी  हमें  ध्यान  रखना  चाहिए
 ।

 श्री  मथाई  प्रधान  मंत्री  के  तथा

 विशेष  सहायक  थे  |  उन्होंने  जो  शब्द  कहे  हैं  वे  सभा  के  लिय  अपमानजनक  अवद्य  हैं  पर  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  क्या  हम  लोग  इस  मामले
 पर

 गंभीरता  पूर्वक  विचार  करने  जा  रहे  मैं  ने
 माना

 कि

 प्रधान  मंत्री  के  विशेष  सहायक  न  एक  ऐसी  बात  कही  है  जो  सभा  के  लिये  अपमानजनक है  पर  प्रशन

 यह  है  कि  क्या हम  संसद  के  सदस्य  के  रूप  में  उनकी  बातों  को  इतना  अधिक  महत्व  दें  ।

 मिल  wait
 में
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 मैं  समझता  हूं  राज्य  सभा  ने  जो  कुछ  कहा  है  कि  मामले  पर  विचार  करने  के  बाद
 उसे

 समाप्त  कर  दिया  यही  ठीक  होगा
 ।

 इस  बात  को  इतना  महत्व  न  दिया  जाये  कि  उसे  विशेषाधिकार

 समिति को  सौंपा  जाये  ।  यही  मेरा  निवेदन  है  यदि  are  भ्र नुम ति  तो  मैं  इस
 प्रकार

 संशोधन  प्रस्तुत  करूं  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  है  कि  मामले  को  सभा  में  ही  निबटा  दिया

 लाये  ॥

 श्री  ख़ुशवन्त राय  )  :
 सदन  के  सामने  जो  यह  प्रस्ताव  पाया  है

 कि  इस  मामले

 को  विशेषाधिकार  समिति  के  सुरूदे  कर  दिया  मैं  उस  का  अनुमोदन  करता  हूं
 ।  मुझे इस  बात

 पर  दुख  कौर  श्राइचये  होता  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  के  संविधान  कौर  कानून  के  विशेषज्ञों  ने  उन  को

 यह  राय  ब कस  दे  दी  कि  यह  प्रश्न  विशेषाधिकार  की  अवहेलना  नहीं  उन  लोगों  ने  में  की

 पालियामेंटरी  प्रैक्टिस  के  पृष्ठ  ११८,  १२४  प्रौढ़
 १२४५  को  पढ़ा  तो  उन्होंने  कभी  यह  राय  न

 दी  होती  कि  यह  विशेषाधिकार  की  wager  नहीं  है  शौर  केवल  एक  अनुचित  वाक्य  इस्तेमाल  किया

 गया  मुझे  इस  बात  का  दुख  फिर  भी  मैं  प्रधान  मंत्री  महोदय  की  इज्जत  करता  हूं  ।  वह

 समझते  हैं  कि  जो  बात  मथाई  साहब  ने  वह  भ्रनुचित  लेकिन  वह  विशेषाधिकार  की  शझ्रवहेलना

 नही ंहै
 ।

 मैं  समझता हूं  कि  यही  एक  बड़ा  भारी  कारण  है
 कि

 इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  के

 aye कर  दिया  जाते  ताकि  यह  मालूम  किया  जा  सके  कि  प्रधान  मंत्री  के  विशेषज्ञों  ने  जो  राय  दी

 वह  कहां  तक  सही  है  ।

 साथ  ही  साथ  मैँ  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  विशेषाधिकार  समिति  को  यह  भी  अधिकार

 दिया  जाये  कि  इस  विशेषाधिकार  की  racer  में  जिन  लोगों  ने  मदद  दी  चूंकि

 उन्होंने
 भी

 विशेषाधिकार की  अवहेलना  की  इंस  लिये  उन  के  बारे  में  भी  वह  विचार  करे  ।  कल  जब  मैं  ने  इस

 प्रस्ताव  के  बारे  में  लिखा  तो  मेरे  पास  प्रैस  इन्फर्मेशन  ब्यूरो  का  कम्यूनिक  नहीं  था  ।  लेकिन  राज  वह

 मेरे पास  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रैस  इन्फर्मेशन  ब्यूरो  का  जो  भी  डायरेक्टर  है  या  इन-चार्ज  उस

 ने  भी  विशेषाधिकार  की  भ्रवहेलना  की  है  ।  इस  पर  भी  विचार  किया  जाये  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  इस  में  प्राइम  भी  सकते  हैं  ।

 श्री
 खुदा वक्त  राय

 :
 जब  कन्टेम्प्ट करने  वाला  माफी  मांग  लेता  तो  कटेन्म्प्ट खत्म  हो  जाती

 माननीय
 सदस्य  ने  शायद  प्रधान  मंत्री

 की
 प्रैस  कान्फ्रेंस  में  दिये  गये  वक्तव्य  को  पढ़ा  नहीं  है  ।  इसी

 लिये  वह  ऐसा  कह  रहे  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  विशेषाधिकार  समिति  को  यह  भी  अधिकार

 दिया  जाये  कि  इस  विशेषाधिकार  की  अवहेलना  में  जिन  लोगों  का  कुछ  भी  हिस्सा  उन  के  खिलाफ

 भी  कार्यवाही की  जाये  ।

 इन  कारणों  मैं  ने
 जो

 प्रस्ताव  इस  सदन  के  सम्मुख  रखा  जिस में  कहा  गया  है  कि  यह

 मामला  विशेषाधिकार  समिति  के  age  कर  दिया  मैं  उस  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  जगदीश  अवस्थी  )  :
 श्रीमान्‌  कभी  श्री  ब्रज राज  सिंह  ने  जो  संशोधन  प्रस्तुत

 किया  उस  के  समर्थन  में  मैं  दो
 शब्द

 कहना  चाहता  हूं  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  मथाई  साहब  ने  जिस  प्रकार

 के  शब्दों  का  प्रयोग  किया  उस  से  प्राइमा  कैसी  इस  सदन  का  भ्रपमान  प्रकट  होता  है  ।  इस  लिये  इस

 बात  की  कोई  झ्रावश्यकता नहीं  है  कि  इस  प्रश्न  को  विशेषाधिकार  समिति  के  पास  भेज  कर  अनावश्यक

 रूप  से  समय  नष्ट  किया  जाये  |
 यह  मामला  बड़ा  स्पष्ट  है  इस  सदन  को  इस  का  फैसला  करने  का

 शिकार  प्राप्त  है
 ।  जैसा

 कि  श्री  खुश वक्त  राय  ने  कहा  जितने  भी  व्यक्तियों  का  इस  में
 ि  ्
 हाथ

 कन
 ast  में
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 उन के  बारे  में  इसी  सदन  में  विचार  होना  चाहिये  कौर  उस  के  बाद  यह  सदन  जो  कूद  मी  दण्ड

 निर्धारित  वह  दण्ड  दिया  जा  सकता  है  ।  यह  कोई  इतना  सहल  बरन  नहीं  है  ।  श्री  मथाई  ने  हमारे

 प्रधान  मंत्री  महोदय  के  एक  वैयक्तिक  सचिव  के  रूप  में  कई  वर्ष  तक  कार्य  किया  कौर  वह  एक  जिम्मेदार

 पद  पर  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  जिस  हिम्मत  के  साथ  उन्होंने इन  शब्दों  का  प्रयोग  किया  उस

 को  देखते  हुए  यह  ware  किया  जा  सकता  है  कि  उन  में  इतनी  शक्ति  होगी कि  ag  इस  सदन  के

 समक्ष  कर  अपनी  सफाई  दें  |

 नगर  सदन  धीरे  धीरे  इस  प्रकार  की  बातों  को  करता  तो  हम  इस  देश  में  एक  गलत

 कायम  करेंगे  |  यह  सदन  इस  देश  में  सर्वोपरि  संस्था  है  ।  हम  किसी  व्यक्ति  को--चाहे

 वह  इस  सदन  में  हो  बाहर--इस तरह  छूट  देते  तो  निश्चित  रूप  से  इस  सदन  का
 अपमान

 होता  रहेगा  ।  इस  लिये  यह  नविश्यवे  है  कि  इस  प्रश्न  को  यह  सदन  स्वयं  हल  करे  इस  को

 शिकार  समिति  के  पास  भेज  कर  हम  समय  नष्ट  न  ताकि  हम  देश  के  सामने  एक  उदाहरण  पेश

 सकें  कि  इस  सदन  में  इतनी  शक्ति  है  कि  वह  विशेषाधिकार  की  श्रव्हेलना  नहीं  होने

 far  सम्बद्ध  व्यक्ति  चाहे  प्रधान  मंत्री  का  सचिव  चाहे  किसी  प्रदेश  का  मंत्री  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  श्री  गजराज  सिंह  के  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  जवाहर  लालनेहरू
 :  भ्रध्यक्ष

 यह  बात  स्पष्ट  नहीं  है  कि  सभा  के  समक्ष  दो  प्रस्ताव

 हैँ या  तीन  ।  बाप  ने  कहा  था  कि  तीन  प्रस्ताव  हैं  ।

 महोदय
 :

 यद्यपि  राजा  महेन्द्र  प्रताप  ने  एक  भ्रौचित्य  प्रश्न  उठाया  था  पर  वह

 चाहते  हैं  कि  इस  कार्यवाही को  समाप्त  कर  दिया  जायें  ।  मैं  उसे  एक  मूल  प्रस्ताव  मानना  चाहता

 था ।  वह  wry  बात  पर  शिरिग्रह  कर  सकते  थे  कि  कार्यवाही  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  ।  पर  उन्होंने

 ऐसा  नहीं  किया  ।  मैं  उसे  सभा  के  सामने  नहीं  रख  रहा  हूं  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  चूंकि
 राजा  महेन्द्र  प्रताप  का  सुझाव  किसी  निश्चित  प्रस्थापना

 के  रूप  में  नहीं  है  अतः  मैं  उस  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कहूंगा  ।  मैं  इतना  अवश्य  कहूंगा  कि  इस

 सरकार  के  मामले  जैसा  कि  कहा  गया  किसी  दल  या  समूह  का  मामला  नहीं  माना  जाना  चाहिए  ।

 पहले  भी  मैंने  यही  बात  कही  थी  ।  मेरे  द्वारा  कही  गयी  कुछ  बातों  का  उल्लेख  भी  किया  गया  मेरा

 कहना  है  कि  जब  सभा  के  बहुत  से  सदस्य  चाहते  हैं  कि  श्रमिक  काम  किया  जाये  तो  बहुमत  के  लिये  यह

 शोभनीय  नहीं  है  कि  वह  उन  की  इच्छाओं  को  न  माने  ।  इस  बात  पर  मैं  इसी  दृष्टिकोण से  विचार

 करता हूं  ।  जब  सभा  के  बहुत  से  सदस्य  ऐसा  चाहते  थे
 तो

 मैं  तुरन्त  इस  बात  के  लिये  सहमत  हो

 गया  कि  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  दिया  जायें  श्र  मैं  समझता  हूं  कि  एस  समय  ऐसा

 कोई  सुझाव  मानना उचित  नहीं  था  कि  मामले  को  यहीं  समाप्त  कर  दिया  जाय  क्योंकि  ऐसा  सुझाव

 मानने  से  लगभग  ऐसा  लगता  है  कि  मामले  को  दबाने  या  छिपानें  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  सभा  में

 ऐसी  धारणा  उत्पन्न  होने  देना  कोई  पप्  बात  नहीं  है  ।  भ्रम  मैं  राजा  महेन्द्र  प्रताप  की  इस

 कि  मामले  को  यहीं  समाप्त  कर  दिया  सहमत  नहीं  विंमान  स्थिति  में  यही  उचित  होगा

 कि  मामले  को  विशेषाधिकार समिति  को  सौंप  दिया  जाये  ।

 एक  कौर  प्रस्थापना रखी  गयी  मैं  उसको  समझ  नहीं  सका  हूं  कि  सभा  में  इस  मामले  को

 शाण
 कैसे  निबटाया  जा  सकता

 सभा  के  सम्मान  को  ु  प्रकार  से  धक्का  लगता  है
 श्र  छोटी-मोटी



 tv  विशेषाधिकार  भंग  सम्बन्धी  प्रस्ताव  १०  LENE

 बातों  को  बहुत  अधिक  महत्व  देने  से  भी  सभा  के  सम्मान  को  धक्का लगता  है  ।  अन्य कोई  व्यक्ति

 सभा  के  प्रति  जो  कुछ  अपमानज॑नक  बात  कहता  है  उस  से  हमारी  सभा  के  सम्मान  को
 तो

 ठेस  पहुंचती

 ही  है  पर  सभा  के  सम्मान  को  इस  बात  से  भी  ठेस  पहुंचती  है  कि  उस  व्यक्ति  द्वारा  कही  गयी  बात  को

 हम  किस  रूप  में  महत्व  देते  हैं  ।

 चूंकि  एक  पूर्व  ग्र वसर  पर  मैंने  जो  कुछ  कहा
 था

 उस  का  उल्लेख  किया  गया  मैं  उसमें  से

 कुछ  पंक्तियां  पढ़  कर  सुनाने  के  लिये  श्राप  की  भ्र नुम ति  चाहता  हूं
 ।

 उस  अवसर  पर  जब  केरल  के  मुख्य

 मंत्री  के  तार  पर  तक  हो  रहा  था  तो  मैंन  निम्नलिखित  बात  कही  थी  भ्र  भी  मैं  उसे  ठीक

 समझता हूं

 भय  है  कि  हम  लोग  ऐसे  मामलों  में  संघर्ष  न  पैदा  कर  लें  कौर  इसकी  करती  न  हो  जाये  ।

 कई  बार  ऐसी  बात  कही  जाती  जो  उचित  नहीं  होती  ate  उत्तेजना में  कई  बार

 ऐसी  बातें  कह  दी  जाती  जिन्हें  यदि  वह  व्यक्ति  सावधानी से  सोचता  तो  न  कहता

 यदि  इस  प्रकार  वक्तव्य  देने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  के  पीछे  हम  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  हम  में  से  बहुत  से  ऐसे  व्यक्ति  जिन्होंने  अनजाने  में  ऐसी  बातें  कहीं

 जो  हमारे  विरुद्ध  मानी  जा  सकती  हम  सभी  मनुष्य  हैं  कौर  मैं  जानता  हुं  कि  मैं

 भी  कभी  गलती  कर  सकता  हूं  ।  इस  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  निवेदन

 है  कि  यदि  इस  मामले  में  जानबूझ  कर  सिद्ध  या  संसद  के  किसी  सदस्य  के  सम्मान

 को  भंग  किया  गया  है  तो  इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  हमें  इस  चुनौती  का  जवाब

 देना  चाहिये  ।  पर  यदि  ऐसा  नहीं  जैसा  कि  वाद-विवाद की  उत्तेजना  में  ऐसी

 कोई  बात  यही  दी  जाती  तो  मैँ  चाहूंगा  कि  यह  सभा  उस  बात  का  इतना  बुरा  न

 माने  ।  यह  मेरा  व्यक्तिगत  दृष्टिकोण  जिसे  मैंने  सभा  के  सामने  रख  दिया

 है

 मैं  इस  मामले  में  भ्र पने  विचारों  पर  दृढ़  रहा  हूं  शर  हूं  इसलिये  नहीं  कि  मैं  यह  चाहता  हुं  कि

 यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  न  सौंपा  जाये--क्योंकि  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को

 सौंपने  के  प्रस्ताव  का  मैं  समर्थन  करता  बिक इस  लिये  कि  भविष्य के  लिये भी  हम  समझ  लें  कि  किसी

 बाहरी  व्यतीत  द्वारा  कही  गयी  कुछ  बातीं  को  बहुत  अधिक  महत्व  न  देकर  ही  हम  सभा  के  सम्मान  की

 रक्षा  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ae  में  श्री  ब्रज राज  सिंह  के  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  रखूंगा  कि  मामले

 को
 विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपने  के  बजाय  यहीं  सभा  में  विचार  कर  के  उसे  निबटा  दिया  जाये  ।

 प्रश्न  यह  है

 | ह  सभा  निश्चय करती  है
 कि

 श्री  एम०  ato  मथाई  उन  के  ऊपर  विशेषाधिकार-भंग

 उसका  उत्तर  देने  के  सभा  के  समक्ष  बुलाया  जाये
 श्र  दण्ड  दिया  गये  15.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शता  ।

 faa  भ्रंग्ेजी  में



 ५६  MUA,  FOO  स  सभा नप टल  पर  रख  गय  पत्र  gy

 महोदय  उस  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  रखूंगा  जिसमें  कहा  गया  है  कि

 मामले को  विशेषाधिकार  समिति को  सौंपा  जाये  ।

 mt यह  है

 १०  १९४५९  को  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा सभा  का  ध्यान  प्रधान  मंत्री

 के  विशेष  सहायक  श्री  एम०  प्रो०  मथाई  द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  लिखे  गये  एक  पत्र

 की  आकर्षित किये  जाने  जो  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  कौर  भारत  सरकार

 के  प्रेस  सुचना  विभाग द्वारा  १७  Pee  को  प्रेस  विज्ञप्ति  के  द्वारा  प्रकाशित

 किया  गया  था  कौर  जिसमें  श्री  एम०  ग्रा०  मथाई  अन्य  बातों  के  साथ  यह  कहा

 हमारी  dag  कौर  हमारे  समाचार-पत्रों  में  तथ्यों की  जांच  पड़ताल किये  बिना

 सरकारी  क्रमंचारि  पर  आक्षेप  करने  की  निरन्तर  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति का  बहुत

 a  हतोत्साही  प्रभाव  पड़  रहा  इस  प्रकार  की  शोचनीय  स्थिति  में

 आत्म-सम्मान  रखने  वाले  बहुत कम  व्यक्ति  सरकारी  नौकरियों अथवा  सार्वजनिक

 जीवन  में  जाना  न्ञाहेग े।

 यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  यह  मामला  विशेषाधिकार समिति  को  सौंपा  जाये  जो  इस  बात

 की  जांचकर  के  प्रतिवेदन  दे  कि  क्या  श्री  एम  ०  करो  मथाई  कीं  उक्त  जो  कि  प्रधान  मंत्री  के

 सचिवालय भारत  सरकार  के  प्रेस  सुचना  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  की  गयी  संसद्-सदस्यों

 लोक-सभा के  अध्यक्ष  के  लिये  मानहानिकारक  है  कौर  क्या  इससे  संसद्‌  का  र्द्र  है  शौर

 इस  बात  की  सिफारिश  भी  करे  कि  इस  मामले  में  सभा  क्या  कदम  उठाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 पत्र सभा-पटल  पर
 रखे  गये

 औद्योगिक  विवाद  )  नियमों  में  संशोधन

 yar  उपमंत्री  आबिद  चली )  :  मैं  औद्योगिक  विवाद  १९४७  की  धारा  ३८

 की  उप-धारा (४)  के  अन्तर्गत  औद्योगिक विवाद  REY  में  कुछ  ate  संशोधन

 करने
 वाली

 दिनांक  १०  geus  की  अधिसूचना संख्या  जी  ०  एस०  अर ०  ४०
 की  एक  प्रति

 सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गईं  ।  देखिये  संख्या एल  @5k/4s]

 विस्टा  पित  व्य  क्ति  तथा  नियमों  में  संशोधन

 मैं  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास ) पुनर्वास  उपमंत्री  Yo  ato
 :

 fax  (safe Fey ५४
 की  धारा

 ४०  की
 उप-धारा  (३)  के  अन्तर्गत

 | कि क  iad  व्यक्ति

 मूल  अग्रेज़ी  में



 &&  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  १०  PERE

 शर  ध्यान  दिलाना

 तथा  Ruy  में  कुछ  भ्र  संशोधन  करने  वाली दो  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाश्रों

 की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (१)  जी०  एस०  करार  संख्या  92 2¥/MIXo— ASAT  Rs,  दिनांक  २०

 Reus  1

 (२)  जी०  एस०  कार  संख्या  Qos/ o—— aN  २४,  दिनांक  २४

 १६५९  |

 में  रखी  गईं  ।  देखिये  संख्या  एल  ठीक २/  ५९६.

 सूती  वस्त्र  करघे  द्वारा  नियंत्रण  आदेश सें  संशोधन

 मंत्री  कानूनगो  )  :
 मैं  अत्यावश्यक  पण्य  १९५५  की  धारा  ३  की

 उप-धारा  (६)  के  अ्रन्तगंत  सूती  वस्त्र  द्वारा  नियंत्रण  १९५६ में  कुछ

 संशोधन  करनें  वाली  दिनांक  ३  ENE  की  ्रधिसूचना संख्या एस ० संख्या  एस०
 तरो ०  ११  की

 एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गईं  ।
 देखिये  संख्या  एल  टी-११८३/५६]

 रबड़  नियमों में  संशोधन

 श्री  कानूनगो  :
 मैं  रबड़  १९४७  की  धारा  RX  की  उप-धारा  (३)  के  श्रत्तर्गत

 रबड़  gays  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  १७  RENE  की  अ्रधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  शिकार  ५६  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  |

 में  रखी  गईं  ।  देखिये  संख्या  एल  ५९]

 काफी  नियमों  में  संशोधन

 कंकरी कां  ूनगो  :  मैं  काफी  १९४२  की  धारा  ४८  की  उप-धारा  (३)  के  अन्तर्गत

 काफी  ave Od  में  कुछ  कौर  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २७  १९५८  की  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  कार  १२२१  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  ag  |  देखिये  संख्या  एल  टी-११८४५/४९६]

 ग्र विलम्ब नीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 खाद्यान्नों  के  मूल्य

 श्री  रास  कृष्ण
 :  नियम

 १९७  के  अन्तर्गत  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 निम्नविषय

 की  कौर  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह
 इसके  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दें  :

 में  खाद्यान्नों  के  बढ़ते  हुए  मूल्य  जनसाधारण  को  उसके  कारण  होने  वाले  कष्ट  ।”

 मूल  अग्रेजी  ि  |



 २१  १८८०  )  अ्रविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  ७9:

 की  ध्यान  दिलाना

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :
 मैं  सभा  का  ध्यान  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  की

 arc  दिलाता  हूं  जिस  में  खाद्य  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  बातें  बताई  गई  हैं  ।  विशेषतया

 गेहूं  तथा  चने  के  मूल्य  गत  कुछ  मां  नों  में  बहुत  बढ़  गए  हैं
 |

 गत  वर्ष
 वर्षा

 की
 कमी

 के
 कारण  उत्पादन

 बहुत  कम  होने  की  वजह  से  ये  दाम  बढ़े  ।  पहले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  अनाज  का  उत्पादन
 CS

 लाख  टन  कम  कौर  दालों  समेत  सभी  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  ६७  लाख टन  की

 हुई  है
 ।

 रबी  की  फसल  बोने  वाले  कुछ  राज्यों  में  गेहूं  तथा  चने  का  उत्पादन  बहुत  कम  श्र

 कुछ  क्षेत्रों में  कमी  ५०  प्रतिशत से  भी  श्रमिक  थी  ।

 १९५८  के  अन्त  तक  गेहूं  के  मूल्य  धीरे  धीरे  कम  हो  रहेगे  गेहूं  के  थोक  मूल्यों  का  देशनांक

 gee F में  €७  से  कम  हो  कर  PEXe  में  ८४  हो  गया  था  ।  परन्तु  में  जब

 स्पष्ट  हो  गया  कि  रबी  की  फसल  में  उत्पादन  संतोषजनक  नहीं  झा  है  तो  मूल्य  बढ़ने  लगे
 ।

 तब  से

 मूल्य  लगातार बढ़े  हैं  ।

 सरकार  उपलब्ध  संसाधनों  का  उचित  उपयोग  करके  तथा  आवश्यक करके  सभी

 प्रकार  के  प्रयत्न  कर  रही  है  जिस  से  जनसाधारण  को  कोई  कष्ट  न  हो  ।  उचित  मूल्य  की  दूकानें  खोल

 कर  सरकार ने  १९५८  में  केन्द्रीय  भांडार  से  ३६  लाख  टन  से  alas  Gari का  वितरण  किया  था  |

 इस  समय  भी  समस्त  देश  में  ४८,०००  से  अधिक  उचित  मूल्य  की  दूकानें  खुली  हुई  हैं  |  देश  की  ATT

 मिलों  को  बाजार  से  गेहूं  खरीदने  के  लिये  मना  कर  दिया  गया  है  we  उनको  आयात किए  गये  स्टाक

 से  गेहूं  दिया  जा  रहा  है  जिस  से  बाजार  पर  खरीदारी  का  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।  कलकत्ता

 तथा  दिल्‍ली  जैसे  बड़े  नगरों  की  गेहूं  की  प्रावश्यकताशं  को  सरकार  पूरा  कर  रही  है  तथा  राज्य  सरकारों

 की  को  भी  पुरा  कर  रही  है  ।  खाद्यान्नों  के  लाने  ले  जाने  पर  आवश्यक  प्रतिबन्ध  लगा

 दिये  गये  हैं  जिससे  विशेष  क्षेत्रों  में  खाद्यान्नों के  संभरण  पर  बुरा  न  पड़े  ।

 इस  वर्ष  प्रकृति  ने  दया  दिखाई  है  कौर  चावल  की  प्रति  फसल  हुई  है  जिस  के  कारण  चावल

 के  दाम  काफी  कम  हो  गये  थोक  मूल्यों का  जो  PeyYe  में  ee  २  तक  हो  गया

 था  कम  हो  कर  RLY  हो  गया  है  ।  रबी  की  जुवार  की  कटाई  जुवार  का  उत्पादन  करने  वाले

 क्षेत्रों  में  भ्रामक  हो  गई  है  जिसका  जुवार  के  संभरण  पर  बरच्छा  असर  पड़ेगा
 ।

 राज्यों  से  प्राप्त  सूचना  के  भ्रनुसार  रबी  की  फसल  seal  होने  की  आशा  है  कौर  इसीलिये

 प्रगामी  फसल  के  स्थिति  में  सुधार  हो  जायेगा
 ।

 सरकार  को  है  कि  अपने  पास  उपलब्ध
 स्टाक से  अन्तरिम  safe  में  कमी  वाले  क्षेत्रों  की  श्रावश्यकताश्रों  को  वह  पूरा  कर  लेगी  ।

 श्री  विसल  घोष
 :

 माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  चावलों  के  मूल्य  कम  हो  रहे  हैं  ।

 परन्तु कुछ  राज्यों  जैसे  पश्चिमी  बंगाल  में  चावलों  के  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किये  जाने  के  परचा  ह

 भी  बाजार  में  उस  भाव  पर  चावल  नहीं  मिल  पाता  है  ।

 श्रीमती रेणु  weal  :
 संभवतया  माननीय  मंत्री  ने  जो  मूल्य  बताये  हैं  वह

 उन्होंने  समस्त  भारत  का  श्रौसत  ले  कर  बताये  हैं
 ।

 परन्तु  मेरे  राज्य  पश्चिमी  बंगाल  में  खुले  बाजार  में
 चावल

 २४
 रुपये

 या  २५  रुपये  मन  के  भाव  पर  मिल  रहा  है
 ।

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कोई  कमी  नहीं

 सितम्बर  के  झ्रांकड़ों  की  जनवरी  के  आंकड़ों  से  तुलना  करना  भी  ठीक  नहीं  है  जबकि  फसल  दिसम्बर

 है  ।
 i  le

 मूल ८६  अंग्रेजी  में
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 श्री  प्रभात  कार  )  :  १  जनवरी से  पश्चिमी  बंगाल  में  मुनाफाखोरी  विरोधी  अधिनियम

 लागू  होने  के  द  सभी  चावल  बाजार  से  गायब  हो  गया  है  ।  कलकत्ते के  औद्योगिक  क्षेत्र  में  पिछले

 e/  महीने  से  चावल  नहीं  मिल  रहा  सरकार  चावल  को  बाजार  में  लाने  के  लिये  कया  कार्यवाही

 कर  रही है  ?

 प्र०  सिंह  दौलता  :
 क्या  माननीय  मंत्री  जानते  हैं

 कि
 पंजाब  में  गेहूं  की  कमी

 उत्तर  प्रदेश  में  गेहूं  के  वही  मुख्य  न  होने  के  कारण  है  ग्रोवर  कीमतों  में
 ७

 रुपये  का  अन्तर  होने के  कारण

 तर कर  व्यापार  कारण  पंजाब  वासियों  को  कठिनाई  हो  रही  है  ?

 श्री  पाणिग्रहण
 :

 सरकार  नें  कुछ  चावल  का  समाहार  कर  लिया  है  परन्तु  यह  बड़ी

 अ्रजीब  बात  है  कि  चावल  कौर  धान  बाजार  में  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इसकी क्या  वजह  है
 ?

 गयी  स०  म०  बनर्जी  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  ज्ञात  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  खाद्य

 मंत्री  की  इस  घोषणा  के  कि  सरकार  खाद्यान्नों  का  व्यापार  उत्तर  प्रदेश  के
 अनाज

 व्यापारियों ते  सरकार  से  सहयोग  करना  बन्द कर  है  भ्र  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने

 राज्य  सरकार  की  सहायता  के  लियें  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 राजा  महेन्द्र  प्रताप  )
 :
 मैं  बहुत  घूमता  हूं  शौर  लोग  यह  कहते  हैं  कि  आजकल  बहुत

 मंहगाई  है  इस  की  खास  वजह  यह  है  कि  बड़े  तज्जारों  ने  बहुत  ज्यादा गल्ला  जमा  कर

 रक्खा है  भ्र ौर  वह  लोग  उसे  बाजार  में  नहीं  खाने  देत  ।  मेरा  एक  सुझाव है  कि  जिस  में  इस  तरह  की

 शिकायतें  ज्यादा  न  रायें  ।  हमें  ऐसा  करना  चाहिये  कि  जो  हमारे  तज्जार  दूकानदार इन
 की

 एक  समिति  बना  दें  और  उस  में  मसलन  कांग्रेस  का  एक  रिप्रेजेंटेटिव  ले  एक  कम्यूनिस्टों  का

 जेन्टेटिव  ले  क्योंकि  यह  बहुत  झगड़ा  करते  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  मुख्तलिफ

 लोगों  को  इकट्ठा  उन  से  यह  कहें  कि  यह  कहना  कि  अनाज  जमा  कर  लिया  इसलिये

 मंहगाई  यह  तो  हवा  में  बातें  करना  है  ।  लोग  हमें  यह  बतायें  कि  गंगाधर  के  यमुना  सिंह  के

 पास  या  किस  के  पास  गल्ला  जमा है  नगर  वह  यह  बता  दें  कि  फलां  के  पास  गल्ला  जमा है  तो

 उन  को  भी  दुकानदारों  के  नुमाइंदों  को  भी  लीजिये  कौर  वहां  डाका  डालिये  जा  कर
 देखिये

 |  भ्रमर  उस  के  पास  गल्ला  हो  तो  निकाल  लीजिये  ।  इस  से  गल्ले  का  बहुत  भ्रासानी  से  इन्तजाम

 हो  सकता है  ।

 पंडित
 ब्रज  नारायण  ब्रजेश  अध्यक्ष  मैँ  यह  जानना  चाहूंगा कि  मध्य

 प्रदेश  में  जब  उत्पादन  कम  नहीं  रहा  प्रगति  मात्रा  में  उत्पन्न  तो  वहां  पर  क्यों  यह

 स्थिति  इस  समय  निमित  हो  रही  है  कि  लोगों  को  खाने  के  लिये  गल्ला  नहीं  मिल  रहा  है
 ?

 क्या

 हमारे  खाद्य  मंत्री के  पास  इस  प्रकार  की  कुछ  सुचना  भाई है  कि  यदि  वहां  इस  प्रकार  की  स्थिति

 का  निर्माण gar  तो  क्यों  और  उसे  दूर  करने  के  लिये  उन्होंने  क्या  उपाय  सोचा ?

 श्री  area  सिह
 :

 अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या यह

 सही है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  परिश्रमी  जिलों  में  गेहूं  ३०  ३१  रु०  कौर  ३२  रु०  मन  बिक  रहा  है

 मध्य  प्रदेश  के  छत्तीसगढ़ डिवीजन  में  जहां  पर  धान  की  खरीद  का  भाव  रु०  प्रति  मन  निश्चित किया

 गया  है  गवर्नमेंट  के  द्वारा  वहां  ७  रु०  मन  दूकानदार  खरीद  रह  हैं  और  गवर्नमेंट की  खरीद  का  कोई

 इन्तजाम  नहीं  है  जिस  के  कारण  किसान  मारे  मारे  फिर  बट्टे  उन  का  धान  वहां  हम  नहीं  पा  रहे

 em,  ज

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 श्री  वाजपेयी
 :

 लोक-सभा  की  पिछली  बैठकों  में  इस  बात  की  मांग की  जाती

 रही है  कि  गेहूं  की  दृष्टि  से  जो  खाद्य  क्षेत्र  निर्धारित  हुए  हैं  उन  का  पुनर्गठन किया  जाये  ।  जो  व्यापार

 की  नेचुरल  श्र  ग्डैशिनल  लाइंस  हैं  उनके  अनुसार  फुड  जोंस  को  संगठित  किया  जाये  लेकिन  खाद्य

 मंत्री  महोदय  ने  इस  मांग  का  निरन्तर  विरोध  किया  लेकिन  यह  देख  कर  क  ger  fe  लोक-सभा

 की  जब  son  होने  जा  रही  थी  तो  वेस्टेज  जोन  को  फिर  से  रिश्रार्गनाइज  किया  गया  है  कौर  उसको

 तोड़  दिया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कया  कौर  भी  जोन्स  के  संगठन  में  इस  तरह  का  परिवर्तन

 fear  जाने  वाला  है  जिससे  कि  झ्र नाज़  के  दाम  नीचे  लाये  जा  सकें  श्र  गेहूं  चावल  का  ठीक  तरह

 से  वितरण हो  सके

 श्री  तंपामणि  (ast): इस  वर्ष  मद्रास  में  चावल  के  उत्पादन  की  क्या  स्थिति  है
 ?

 कया

 उचित  मूल्य  की  दूकानें प्रभी  रखी  जायेंगी  अर  इस  वर्ष  mee  से  मद्रास को  कितना  चावल

 दिया  जायेगा  ?

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  क्या  पंजाब के  खाद्य  मंत्री  केन्द्रीय  खाद्य
 मंत्री

 से
 fat

 थे  कौर  उन्होंने  अतिरिक्त गेहूं
 मांगा  यदि  हां  तो  उन्होंने  कितना  गेहूं  मांगा  तथा

 उनको

 दिया  गया ?  क्या  पंजाब  की  आवश्यकता  भारिक  होने  के  कारण  माननीय  मंत्री  ने

 पंजाब का  गेहू ंका  कोटा  बढ़ा  दिया  है
 ?

 मैँ  समझता हुं  कि  पंजाब  में  अनाज  की  डिपो  कौर
 र

 ।

 श्री  सोनावाने (  शोलापुर-रक्षित  भ्रनुसुचित  दिल्‍ली  में  गेहूं  के  दाम  १८  रुपये

 मन  थे  जो  कब  २५  रुपय हो  गये  गेहूं  को  पुराने  पर  संसद  सदस्यों  को  देने  के  बारे में

 सरकार  क्या  कायें वाही  कर  रही है  ?

 श्री  नवल  प्रभाकर  दिल्ली  रक्षित  भ्रनुसूचित  जातियां  )  :
 अध्यक्ष  दिल्ल  में

 जहां  तक  गेहूं  का  सम्बन्ध  है  उसके  भाव  wa  कुछ  गिर  गए  और  इस  समय  गेहूं  और

 आटा  यहां  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  मिल  रहा  है  लेकिन  चने  की  जो  स्थिति  हे  वह  विषमता  होती

 जा  रही  अभी  पिछले  दिनों  चना  यहां  पर  १३  रुपये  मन  जो  २३  रुपये

 श्रीमान है  ।
 मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  चने  का  दाम
 गिराने  के  लिए  क्या  कर  रही है

 सामन्त  सिंगार भुवनेश्वर  )  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा से  कितना  धान  तय

 म्यू  निसिपिल  तथा  शभ्रौद्योगिक  क्षत्रों  को  भेजा  जायेगा  तथा  इसके  परिवहन  व्यय  को  कौन  सहन

 करता उड़ीसा  सरकार  नें  वक्तव्य  के  aaa  यदि  रेल  पास  होगी  तो  रेल  का
 किराया

 सरकार
 देगी  are  यदि  रेल  ३४  मील  से  दूर  होगी  तो  खर्चें  उत्पादक को  दिए  जाने  वाले

 मूल्य से  ले  लिया  जायेगा  ।  रल  तो  उड़ीसा में  ८००  मील ही  हैं  कौर  परिवहन  अरन्य  साधनों  से

 ही  होता है  इसलिए  मेंरे  विचार  से  उत्पादक  को  दिया  जाने  वाला  मूल्य  बहुत  कम  हो  जायेगा  ।

 श्री  श्र०  प्र०  जैन  :  इतने  सारे  प्रदान  एक  साथ  गये  अगर  कहें  तो  मैं
 चि

 इनका  उत्तर  दू  ।  मुझे  सारे  oe  तो  याद
 भी  नहीं  फिर

 भी
 मेँ

 कोशिश  करूंगा
 ।

 भिनाय  महोदय
 :

 sett  की  संख्या  बहुत  हो  गई  है  कौर  यह  कठिन  है  कि  माननीय  मंत्री

 सबका  उत्तर  भ्र भी  यहां  दे  सकें  ।  इसलिए  मैं  राज  की  कार्यवाही  मंत्री  महोदय  के  पास  भेज
 «५ a’

 दूंगा  और  वह  जब  इनका  उत्तर  द्ग  तो  मैं  उसको  सभी  सदस्यों  में  राज के  वक्तव्य  के  साथ

 परिचालित
 कर  दूंगा  ।

 i  णणणथधथ्णाणााागााएयल्‍एत

 मूल  अंग्रेजी  में

 324  (AI)
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 jaeaa  महोदय  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  इस  विधेयक  का  अध्ययन नहीं  किया  है

 शर  न  इसके  लिये  कोई  समय  निश्चित  किया  सरकार  की  जोर  से  यह  प्रस्ताव  किया  गया

 हैकि
 ६

 लिये तीन  घंटे  नियत  किप  जायें  ।  मेरे  विचार  से  तीन  घंटे  काफी  हैं  ।

 राधारमण  चौक  :  यदि  श्राप  स्वीकार करें  तो  मैं  एक  सुझाव  रखना  चाहता

 हूं  ।  दो  विधेयक--दिल्ली  भूमि  सुधार  विधेयक  तथा  दिल्‍ली  पंचायत  राज

 विधेयक--एक  दूसरे  से  सम्बन्धित  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  !  नहीं  !

 िष्यक्ष  महोदय  :  यह  स्वीकार्य  नहीं ह

 गह-कार्य  मंत्री  गो०  To  मैं  प्रस्ताव करता  हूँ

 दिल्‍ली  भूमि  सुधार  RENY  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  व्

 महोदय  पीठासन

 यह  एक  सीधा  सादा  उपबन्ध है  कौर में  समझता  हं  कि  इस  पर  कोई  भारी  वाद-विवाद

 नहीं  होगा  .।  इस  विधेयक  के  महत्वपूर्ण  तत्वों  का  उल्लेख  करने  से  पूर्व  में  इसकी

 पृष्ठभूमि
 बताना  चाहूंगा  ।  जैसा कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि

 दिल्‍ली
 का

 केन्द्रीय
 राज्य  क्षेत्र

 जो  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन से  पुर्व  दिल्‍ली  राज्य  के  नाम  से  जाना  जाता  पंजाब

 प्रांत  राज्य  के  क्षेत्र  से  बनाया  गया  इस  क्षेत्र  में  बहुत  से  वे  ग्राम  भी  सम्मिलित  थे

 जो  पहले  उत्तर  प्रदेश  काग  थे  ।  इस  प्रकार  दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विभिन्न  प्रकार  की

 yay  की  प्रणालियाँ  भ्र ौर  राज्य  के  एक  भाग  में  रहने  वाले  किसानों  के  अधिकारों

 में  दूसरे  भाग  में  रहने  वाले  काश्तकारों  तथा  wee  दूसरे  व्यक्तियों  के  afar में  भी

 काफी  विभिन्नता थी  ।  इसकी  आवश्यकता  हुई  कि  सभी  को  युक्तियुक्त  किया  जाये  ak
 किसानों

 को  उच्च  att  पर्याप्त  स्तर  दिया  जाये  तथा  उनको  वे  सभी  दूसरी  सुविधाएं  दी  जायें
 जिनसे  उनका  स्तर  उठे  तथा  उन्हें  उनके  श्रम  का  लाभ  मिल  सके  ।  तदनुसार  १९४५३

 में  दिल्ली  विधान  सभा  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  ।  wa  में  इसने  इस  wea  विधेयक

 का  दिल्‍ली  भूमि  सुधार  RELY —FT BY रूप  लिया

 दिल्‍ली
 में  दिल्ली  नगर  भर  नई-दिल्‍ली  सम्मिलित  हैं  ।  अतिरिक्त

 सम्पूर्ण  दल्ली  राज्य  क्षेत्र  में  लगभग
 ३००

 ग्राम  भी  सम्मिलित  हें  मैं  समझता  हूँ  कि  उनकी  ठीक

 संख्या
 २९१

 इन  २६१  ग्रामों  के  अतिरिक्त  १५  ae  भी  ग्राम  ग्रामों  की  कुल

 संख्या  मिलाकर  ३०६  हो  जाती  है  ॥

 2EN%
 में  पारित

 विधेयक
 के  अधीन  सम्पूर्ण  क्षेत्र  PeUv  के  अघिनियम  के  उपबन्धों

 के
 अनुसार  शासित  होना  बाद

 को  ज्ञात  हुआ  कि  कुछ  ऐसे  भी  क्षेत्र  थे  जो
 इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  के

 अधीन
 थे  अथवा  उसके  द्वारा  नियन्त्रित थे  ।  दिल्ली

 राज्य  विधान  सभा  ने  सन्‌  १९४५६  में
 एक

 afrfaaa  पारित  किया  जिसमें  इन  क्षेत्रों
 को

 tao  अंग्रेजी  में
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 सन  Pau  के  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार से  निकाल  दिया  गया  था  ।  इन  १४  ग्रामीण  निवासियों

 को वे  भ्र धि कार  नहीं  दिये  गय ेथे  जो  कि  PENS  के  अधिनियम  के  अधीन  अन्य  उप

 किसानों  को  दिये  गये  थे  ।  ate  उनकी  फिर  से  वही  स्थिति कर  दी  गई  थी  जो  Pauv Ta से  पुर्व

 थी
 ।  इससे  उनको  काफी

 हानि  Rey  का  अधिनियम  प्रगतिशील  उपबन्ध  था  मेरा

 विचार हे  कि  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  जितने  प्रगतिशील  अधिनियम  हमारे  देश  में  पारित  हुए

 हैं  उन  से  यह  भी  up  प्रगतिशील  अ्रधिनियम  था  ।  इसका  ara  ढांचा  वही

 जो  उत्तर  प्रदेश  में  जमींदारी  उन्मूलन  तथा  भूमि  सुधार  अधिनियमों का  था  ate  जो  कुछ

 ay  पुत्र  ही  वहां  पारित  किय  गये  थे  मेरा  विश्वास  &  कि  उत्तर  प्रदेश  वह  झ्र धि नियम

 भूमि  सुधार  सम्बन्धी  मामले  में  राज  भी  बहुत  ही  प्रगतिशील  ४  किसी  भी  राज्य ने  इस

 मामल  में  उसका  afar  नहीं  किया है  ।

 दिल्‍ली  राज्य  क्षेत्र  के  केन्द्र  के  प्रतीक  कराने  पर  जसे  ही  हमार  ध्यान  में

 यह  बात  are  कि  १५  ग्राम उस  सुविधा से  वंचित  हो  गये हे  तथा  इन  ग्राम  निवासियों  q

 अभ्यावेदन
 किये  तो  हमने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया

 ।
 जहां  तक

 कि
 इन

 १५
 ग्रामों  के

 किसानों  का  सम्बन्ध हैं  यह  उनके  लिये  बहुत  ही  महत्व  की  वस्त ुहै  ।  हमने  देखा कि  इम्प्रूवमेंट

 ट्रस्ट  ने  न  केवल  इन  १४  ग्रामों  को  वास्तव  में  भ्रमों  अधिकार  में  लिया  अरन कवल न  केवल

 अ्रधिसूचनाएं ही  जारी  की  गई थीं  बल्कि  हमने  यह  भी  देखा  कि  दिल्ली के  लिये  बनायी  गयी

 अ्रन्तरिम  योजना  में  इन  गावों  को  तथा  इनक  स्थित  भूमि  को  कुछ  समय

 पश्चात  दिल्‍ली  नगर  के  विकास  के  लिये  ले  लिया  जायेगा  ।  ऐसी  दशा  में  यह  न  केवल

 वांछनीय  gar  बल्कि  भझ्रावस्यक  भी  हो  गया  कि  इन  ग्राम  निवासियों  को  भी  वही  सुविधाएं

 दी  जायें  जो  कि  अन्य  दूसरे  ग्रामों  में  रहने  वाले  निवासियों  को  उपलब्ध  हैं  ।  तदनुसार  हम  यह

 विधेयक  प्रस्तुत कर  रहे  हैं

 इसक  अनुसार वे  सभी  जो  PEYY  के  भ्र धि नियम  के  क्षेत्राधिकार  द्वारा

 इन
 ग्रामों  को  दी  जान  वाली  सुविधाओं  से  बंचित  करती  रह  एवं  निरसित की  गई

 अतः  इन  ग्राम  निवासियों  को  भी  वे  सभी  सुविधाएं  प्राप्त  होंगी  जो  दिल्‍ली  के  wear  २९१

 ग्राम  निवासियों को  उपलब्ध  यह  गर्वेकी  बात  है  कि  इन  ग्राम  निवासियों  को  इस

 संशोधन  विधेयक  के  द्वारा  वे  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  होने  लगेंगी  जिनसे कि  वे  gays  में

 वंचित  थे  ।

 १९५४  के  अघिनियम  के  ata  बहुत  से  किसानों  को  भूमि धारी  waar  स्वामित्व  के

 अधिकार मिल  गये  थे  ।  इन  ग्रामों  के  निवासी  जिनका  भूमि  से  सम्बन्ध समान  स्थिति

 महो  Feuy  के  अधिनियम के  अ्रनसार  मध्यस्थ  के  हितों  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 था
 ।  दिल्‍ली  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  व्यक्ति  भूस्वामी  किसान  हू  जिनके  पास

 भूमि

 के  छोटे-छोटे  खंड  हैं  ।  इसके  बाद  भी  किसान  उप-किसान  तथा  अन्य  दूसरी  श्रेणी  के  लोग  भी

 हं  जिनका  दर्जा  भी  छोटा  उन  लोगों  को  भी  कुछ  क्षतिपूर्ति  देने  के  रचाते  जो  कि

 ates  किश्तों  में  वसूल की  कुछ  अधिकार  तथा
 भूमिदारों  अथवा  स्वामित्व के

 अधिकार  देने  खैर  १९४५४ के  अधिनियम  के  उपबन्ध  लागू  नहीं  किये  गये ।  जैसा कि  प्राय

 प्रत्येक  मामले  में  sa  करता  है  कि  विधियों  के  पारित  हो  जाने  के  चात  उनकी  मान्यता  के

 बारे  मं  प्रश्न  किये  जाते  हं  प्रौढ़  इसके  लागू  न  करने  की  शभ्रनुमति  भी प्राप्त कर  ली  गई

 थी
 ।

 इसके  लागू  न  करने  का  प्राइस  अप्रैल  FeXe  तक  रहा  लेकिन  उसके  पश्चात  यह
 लागू  कर  दिया  गया  |
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 इस  विधेयक  का  मुख्य  ५  यह  हैं कि  इस  2EUS  के  संशोधन  अधिनियम  के  द्वारा

 इन  १४  गांवों  को  भी  वही  स्थिति  मिल  जानी  चाहिये  जो  कि  उन्हें  उस  समय  मिल  जानी थी

 जब  कि  वे  यदि  SeAe  के  भ्र धि नियम से  अलग न  कर  दिये  गये  होते  ।  geUS  का  अधिनियम

 भूतलक्षी  था  अर्थात्‌  ये  गांव  Peuy  से  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  के  welt  माने  जाने  वाले  थे  तथा
 उनकी  अलग से  एक  श्रेणी  बनाई  जानी थी  ।  इस  संशोधन  विधेयक  का  लक्ष्य  भी  उन

 किसानों  को  भूतलक्षी  सुविधाएं  देना  है  जिससे  कि  इसके  उपबन्ध  १९४५४  के  मूल

 नियम  में  सम्मिलित  कर  लिये  जायें  arse  भ्र धि नियम  केसिंग  बना  लिये  जायें  जो  कि  उस

 समय  पारित  हुसना था  ।  यही  मुख्य  व्यवस्था  ह्

 2EUY  से  लेकर  इस  बीच  तक  बहुत सी  हस्तान्तरण  शादी  हुए  हैं  यह

 प्रस्ताव  किया  गया  हैकि  ये  डिग्रियां  भी  जो  इस  क्षेत्र  के  निष्कासन  से  सम्बन्धित  प्रवृत्ति c

 हीन  घोषित  कर  देनी  चाहियें  ताकि  किसानों  को  १९५४  का  पुरा  पुरा  लाभ  मिल  सके  बच्चें

 कि  इस  प्रकार  की  समानता  की  भ्रावस्यकता हो  ग्रोवर  जबकि  किसानों के  वे  अधिकार  जो  बदले

 गये  हें  तथा  उनको  फिर  से  दिये  गये  सम्मानीय  होने  तथा  उसी  प्रकार  सद्भावना

 की  दृष्टि से  किये  गये  हस्तान्तरण ों  की  सुरक्षा  की  जानी  चाहिये  ताकि  सभी  सम्बन्धित  हित

 लोगों  के  साथ  न्याय  हो  सक े।

 यही  मुख्य  उपबन्ध  है  यही  खास  उपबन्ध  समझा  गया  था  तथा  केवल  इसी

 प्रयोजनों  यह  विधेयक  बनाया  गया  था  ।  किन्तु  सन्‌  १९५४  के  अ्रधिनियम  की  जांच  के

 यह  देखा  गया  कि  कुछ  तौर  भी  कमियां  हैं  जिनपर  ध्यान  देने  की  शझ्रावश्यकता है

 इसलिए  उन  बुराइयों  का  उपचार  करने  तथा  अन्य  कमियों  को  दूर  करने  के  लिये  अन्य  उपबन्ध

 भी  सम्मिलित कर  दिये  गय  १९४५४ के  अ्रधिनियम  के  aia सभी  बेकार  भूमि  गांव

 सभाओं  को  सौंपी
 जानी  थी

 ।
 एक  यह  भी

 उपबन्ध  था  कि
 ag  सभी  भूमि  जिस  पर  खेती  होती  है

 अथवा नहीं  होती  हैं  शौर  जो  खेती  योग्य  भूमि में  सम्मिलित  कर ली  गई  उन  लोगों  के

 अधिकार  में  ही  बनी  रहनी  चाहियें  जो  उनके  स्वामी  यह  भी  देखा  गया  कि

 खेती  करने  के  wana  भूमि  का  प्रत्येक  टुकड़ा  खेती  करने  योग्य  भूमि  में  सम्मिलित कर  लिया

 गया  था
 ।

 इन  दो  खंडों  में  यही  विभिन्नता  एक  खंड  के  भ्रनुसार तो  सारी  बेकार  भूमि
 गाँव-सभाओं को  दी  जाने  वाली  थी  जबकि  दूसरी  भूमि  योग्य  भूमि  की  परिभाषा  के  अनुसार

 उन्हें कुछ  भी  नहीं  दिया  जाना  था  ।  इस  भूल का  पता  चला  शर  geue Waa fH में  जब  कि  यह  संशोधन

 अधिनियम  प्रस्तुत  कौर  पारित  किया गया  तो  यह  व्यवस्था  की  गई  कि  सीर  तथा  खुद का इत

 भूमि  को  छोड़कर  सभी  भूमि  बेकार  भूमि  समझी  जायेगी  ।  यह  मैं  साधारण  तौर  पर  ही  कह

 रहा  हूं
 ।

 लेकिन  बाद  को  यह  देखा  गया  कि  खुदकुशी  शाब्द  की  परिभाषा  नहीं  की  गई  थी

 ar  इसका  निवर्चेन  एक  व्यक्ति  अपनी  स्वेच्छानुसार  कर  सकता  था  फिर  से  इस

 दुरूहता  की  कौर  ध्यान  दिलाया  गया

 अब  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करने  तथा  इन  असमानताओं  तथा  अनियमितताओं से

 छुटकारा  पाने  की  दृष्टि  से  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  जा  रही है  कि  खुद का स्त  के  अधीन

 उसी
 प्रकार  की  भूमि  होगी  जिस  पर  कि  गत  ४५  वर्ष  के  दौरान  में  खेती  की  गई  है  अथवा जिस  पर

 खेती  की  जाती  रही है
 कौर

 उसे
 किसी  को  उठाया  नहीं  गया  जिससे कि  अधिकतम  बेकार

 भूमि  अब  गांव  संभागों  को  दी  जा  सके  ak  इस  प्रकार  लगभग
 सौ

 एकड़  भूमि  जो  कि  बेकार

 भूमि  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  है  अरब
 गांव  संभागों

 सम्पूर्ण
 गांव

 की  सम्पत्ति  हो  जायेंगी
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 यह  एक  ऐसा  बढ़िया  उपबन्ध हे  जो  कि  न  केवल  इन  १४  गांवों  में  अपितु  सभी  ३०६

 गांवों  के  किसानों  को  अपने  बेकार  भूमि  रखने का  अ्रधिकार  मिल  जायेगा

 यह  एक  दूसरा  खंड  है  जो  इस  विधेयक  का

 9eyuy h afapPsqaqa के  अधिनियम  केअनुसार  भूमि  का  वह  अधिकतम भाग
 जो

 एक  किसान  जोत  सकता

 हे  भविष्य  के  लिये  निर्धारित  कर  दिया गया  कहने  का  तात्पर्य यह  है ंकि  भूमि  की  अधिकतम

 सीमा  निश्चित  कर  दी  गई  थी  ।  इसके  अ्रनुसार  एक  व्यक्ति  ३०  एकड़  भूमि ही  रख  सकता था

 इसी  प्रकार  न्यूनतम  क्षेत्र  भी  निश्चित  कर  दिया  गया  था  ।  इसके  भ्रनुसार एक  व्यक्ति  ८  एकड़

 भूमि  रखेगा  ।  ai  इस  एकड़  भूमि  के  वह  श्र  छोटे  छोटे  टुकड़े  नहीं कर  सकेगा  ।  हालांकि

 कुछ  लोग  एसे  भी  थे  जिनक  पास
 ८

 एकड़  से  भी  कम  भूमि  थी  किन्तु  उनके  पास  जितनी  भी  भूमि

 थी  उससे  उन्हें  वंचित  नहीं  किया  जायेगा  ।  यह  एक  दूसरी  बात  है  जिसकी  व्यवस्था  इस  विधेयक

 में  की  गई  है  att  जिसके  झ्राधार  उत्तर  प्रदेश  के  जमींदारी  उन्मूलन  तथा  भूमि  सुधार  ग्र धि नियम

 में
 सीमित

 उपबन्ध  हैँ  ।

 किन्तु  इस  व्यवस्था  के  होते  हुए  भी  उसके  बाद  भूमि  के  कुछ  भाग  हरिजनों  को

 स्तरित  किये  गये  थे  ।  जहां  तक  कि  दूसरों  का  सम्बन्ध  यदि  विधि  ar  श्रतिलंधन  कर

 दिया गया  है  हमें  उनके  बारे  में  विशेष  उपबन्ध  करने का  प्रस्ताव  नहीं  करना  किन्तु

 इन  हरिजनों  से  जो  कि  भूमि  का  न्यूनतम  भाग  नहीं  खरीद  सके  शर  किसी  प्रकार  उन्हें  भूमि

 का  कुछ  भाग  मिल  यदि  वे  भूमि  भाग  छीन  लियें  गये  तो  उनके  लिये  यह  आघात  होगा  ।

 इसलिये
 इस  खंड  को  ज्यों  का  त्यों  रखते  हुए  इस  विधेयक  में  एक  यह  व्यवस्था  की

 जो
 रही  है

 कि

 उन  व्यक्तियों  के  बारे  में  जिनके  कि  पास  एक  एकड़  भूमि  से  कम  है  मुख्य  को

 यह  स्वीकार  होगा कि  वह  उनके  पास  इस  भूमि  को  बना  रहने  दे
 ।

 जसा  कि  मैंने  अभी  कहा  है  कि  भविष्य  के  लिये  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  ३०

 एकड़  निश्चित
 कर  दी  गई  किन्तु  जिस  समय  यह  अधिनियम  पारित  sara  उस  समय

 इनक  बारे  में  कोई  अधिकतम  सीमा  निश्चित  नहीं  की  गई थी  ।  मैंने  अपने  मंत्रालय  को  इस

 मामलें  की  जांच  करने के  लिये  कहा  है  ake  मैं  ae  करता  हूं  कि  इस  सत्र  में  अथवा  grit

 सत्र  में  ग्र धिक तम  सीमा  निर्धारित  करने  तथा  वर्तमान  भूमि  से  सम्बन्धित  तत्सम्बन्धी  मामलों

 के
 बारे

 में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  इस  विधेयक  के  बारे में  हम  अधिक  देर  नहीं  करना  चाहते
 क्योंकि  इन  १४  ग्रामों  के  निवासी  काफी  कठिनाई  में  यह  आवश्यक था  कि  अधिक  समय

 खोये  बिना  इस  प्रकार  का  विधेयक  तैयार  किया  जाये  ।  किन्तु  विंमान  भूमि की  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित  करना  झ्रावस्यक है  ।  इस  प्रदान  के  साथ  कौर भी  अन्य  समस्याएं उठती  हैं  उन  पर  भी

 विस्तृत  रूप से  विचार  करना  है  ।  कौर  इस  बारे  में  हम  विचार  कर  रहे  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी  विधेयक

 यथासमय  प्रस्तुत किया  जायेगा

 १९५४ के  अधिनियम  के  ara  आसामियों  को
 किराया  देना  था  किन्तु  वह  किराया उनके

 उत्पादन के  g/  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिये
 |  इसके  बारे  में  हमने  एक  संशोधन  किया  है  कि  यह

 |  उत्पादन के  e/y  भाग  से  भ्रमणा  लगान  के  ४  गुने  इनमें  से  जो  भी  कम  ales  नहीं

 होना  चाहिये
 |

 मेरा  विचार  है  कि  इस  उपबन्ध  के  अनुसार  आसामियों  को  बहुत  से  मामलों  में  काफी

 लाभ हो  जायेगा

 इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  एक  कौर  भी  कारण
 था

 ।  इस
 विधेयक  के  अनुसार  बेकार

 ~  n
 कछ  एस ऊँ  दि  अधिकार भी  हें  जिनका  प्रयोग केवल  गांव  सभाएं
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 ही  कर  सकती  हैं  |
 दिल्‍ली  पंचायत  अधिनियम  तथा  दिल्‍ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  में  गांव  सभा

 की  परिभाषा  में  कुछ  ग्रस्त  था  ।  ये  दोनों  अघिनियम  we  समान  स्तर  पर  लाये  जा  रहे  हैं  ।  गांव के

 वे  सभी
 व्यक्ति

 जो  संसद्‌  के  लियें  मतदाता  गांव  की  पंचायत  के  सदस्य  हो  सकेंगे  ।  इसलिये इस

 विधेयक  में  १९४५४  के  अघिनियम  हेतु  एक  संशोधन  भी  है  जिससे  इन  दोनों  का  भ्रातृ दूर  हो

 जायेगा |  अन्यथा  यह  कार्य  नहीं  कर  यही  कारण  है  कि  वह  लागू  नहीं  किया  गया

 है  ।  वर्तमान  झ्र धि नियम  के  प्रधान  सदस्यता  बड़ी  थी  ।  किन्तु अब  इस  संशोधन  के  अनुसार

 बात  नहीं  रहेंगी  यह  दूसरा  परिवर्तन  है  जो  इस  विधेयक  के  द्वारा  किया

 जाना है

 में  समझता हूं  कि  तत्सम्बन्धी  अन्य  सहायक  एवं  छोटी  बातों पर  प्रकाश  डालने  की  कोई

 grand नहीं  हू  |  सभी  उपयुक्त  एवं  प्रशंसनीय  बातों  का  में  उल्लेख  कर  चुका हूं  ।

 ह  कि  यह  विधेयक  सर्वसम्मत  से  पारित हो  जायेगा

 fant  श्रजितसिह  सरहदी  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।  यह  कहा  गया है

 कि  १९४५४  के  बाद से  कुछ  हस्तान्तरण  किये  गये  हें  और  हस्तान्तरण  यदि  सद्भावना  की

 दृष्टि से  किये  गये  हें  तो  वे  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  से  बरी  कर  दिये  गये  ये  हस्तान्तरण

 कुछ  शरणार्थियों  तथा  भ्रमण  दूसर  व्यक्तियों  को  किये  aa  जिन्होंने  कि  ये  भूमिखंड  wot
 x

 निवास  स्थान  तथा  मकान  बनाने  के  लिये  लिये  gi  वे  विभिन्न  स्थानों  पर  वे  वहां

 अपर  मकान  बनाना  चाहते  1  क्या  इनके  बारे  में  मुख्य  wpa  को  कुछ  भ्र धि कार  दिये  गये

 वे  स्वयं  मकान  नहीं  बना  संकते

 tat  गो०
 धन

 कया  ड्राप  उन  छोटे  २  भूमि
 खण्डों

 के
 बारे

 में  कह  रहे  हैं  जिनका  मेंने

 उल्लेख  किया  है  ?  हरिजनों  को  छोड़कर  जहां  तक  ्य  दूसरों  का  सम्बन्ध  हें  हमने यह  व्यवस्था

 ate fe  यदि व  हस्तान्तरण  सदभावना  से  किये  गये  ह  तो  उनको  सुरक्षित  रखा  जायेगा

 ऐसे  माम  नों  में  मुख्य  प्रयुक्त  को  अधिकार दिये  गये  है  ।  कौर  जिन  मामलों  में  सहानुभूति  से  काम

 लेने की  श्रावव्यकता ह  वह  ऐसा ही  करेंगे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 श्री  प्र०  सि०  दौलता  जनाब  डिप्टी  में  इस  बिल  के  मकासद  wee

 एंड  झ्राव्जेक्ट्स  स
 पूरा  इतिहास  रखता  हूं  गौर  उनकी  हिमायत  के  लिए  खड़ा  हया

 हूं  श्रलबतता  तफसील
 में  जाकर  कुछ  इख्तलाफ  ह  और

 मे  उस  सिलसिले में  कुछ  अपने  सुझाव

 रकक्‍्सख्गा पा  |

 पहला  प्वांएट  न» मरा  उन  १४  गांवों  के  बारे  में  है  जिनका  कि  मंत्री  महोदय ने  जिक्र  किया  |

 सन्‌  १९५६  में  इन  गांवों  को  प्रिंसिपल  ऐक्ट  की  आर्बिट  से  निकाल  लिया  गया  था  उनको
 we

 इस
 एक्ट  की  जद

 में  लाया  जा  रहा  हे  कौर  मुझे
 इस

 कदम
 की  हिमायत  करने में  खुशी है  |

 लेकिन  डिप्टी
 स्पीकर  में  यह  समझने  से  कासिर  हूं  कि  बोना फाइड  परचेजसं  को  पो टेक् शन

 देने
 के

 बाद  कौर
 उन  मजारों  को  जो

 कि  वहां  से  बेदखल  हुए  उनके  मुताल्लिक  एम्स  एंड
 श्राव्जेक्ट्स  में

 जो  यह  लिखा  शुभ्रा है  कि
 उनको  पोजीशन  पर  लाना  कोशिश  यह  होगी  उनका

 स्टेटस  उनको
 रेस्त्रां  किया  वहू  कैसे  हो  यह  दोनों  बातें  आप  एक  साथ  कर

 सकते

 पाल  अंग्रेजी  में
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 मेरी  यह  है  कि  जहां  तक  aa  बिल  के  द एम्स एड एंड  ्राबजेक्ट्स का  ताल्लुक  बिल

 की  नौए यू यत  का  ताल्लुक  मुझे  उससे  पुरा  इत्तिफाक है  शर  में  उसके  लिए  गवर्नमेंट  को

 मुबारकबाद  देता  हूं  ।  तफसील
 में  मुझे  जरूर  इख्तलाफ  हूँ  और  में

 उसके  लिए  कुछ  सुझाव  देना

 हूं  |

 पहली  चीज तो  जो  में  ast  करने  लगा  हुं  वह  यह  ह  कि  १५  गांव जो  कि  १९४५६ में  प्रिसीपल

 फैक्ट  की  जद  से  बाहर  निकले  थे  वह  किन के  गांव  उनमे ंसे
 ४  गांव  तो उन  लैंड ला डंस  के  हैं

 2eYy  में  बतौर  इनाम  के  मिले  थे  ।  उन  गांवों  के  जो  जागीरदार है  वे  करी  सारे

 बा रु सूक लोग  थे  उन्होंने  अपने  रुसूख से  बढ़ती  हुई  कीमतों  से  फायदा  उठाने के  लिए  कानून  की
 जद

 से  निकलवा  लिया  मुझे  डर  है  कि  यह  बोना फाइड  परचेजर  को  प्रोटेक्ट  करने  AK

 मुजारों  को  पुरानी  पोजीशन  पर  बहाल  इन  दोनों  चीजों  में  टकराव है  ।  जहां

 तक  मुमकिन  हो  सकेगा  श्राप  उनको  श्रोरिजनल  पोजीशन  पर  रेस् टोर  करने  की  कोशि  करेंगे

 लेकिन  यह  कसे  हो

 श्री  पण  Fo  वह  तो  केवल  एक  एकड़  तक  ही  है  श्रौर वह  Ha  ऐरिया  जो  बोना फाइड

 ट्रान्स फंड  हें  बहुत  थोड़ा है  ।

 शी  प्र०  सि०  दौलता  वह  चाहें  एक  एकड़  हो  या  एरिया  हो  मेरी  we  age  कि  अगर

 पर  एग्रीकल्चरल  कामत  हो  रही  है  फसल  खड़ी  फूड  बी  रोड टु  दी

 जैसे  are  जमीन के  ऊपर  गुजारे  को  बहाल  कर  दिया  जाय  लेकिन  वह  जमीन  जो  बिल्डिंग

 के  नीचे  है  चुकी  हो  झ्र  वह  दो  या  तीन  एकड़  हो  उसे  इस  श्रमेंडमेट  से  बाहर  निकाल  दिया  जामा

 श्री  गो०
 ब०  हरिजनों  के

 बारे
 में  कया राय  है  ?

 श्री  प्र०  fao  हरिजनों  के  बार में  में  मंत्री  महोदय  से  बिल्कुल  एग्री  करता हूं

 कि  उनसे  नहीं  ली  जानी  चाहिए  चाहे  वह  एक  एकड़ दो  एकड़  हो  या  तीन  एकड़  हो  वह

 उनके  पास  बनी  रहने  दी  जाय  ग्रोवर  मुझे  उसमें  कोई  ऐतराज  नहीं है

 रिपोट
 को  मेने  देखा है  श्र  में  इसमें  उनसे  पुरी  तरह  मुत्तफ़िक़ हूं  कि  इलाज  २०  जिसमें

 कि  १  १९५७  की  डेट  रक्खी  लिखी  यह  डेट  बिल  की  २  होने  तक  ऐक्सटेंशन  कर  दी
 जाय  ।  में  जानता हूं  कि  बहुत  से  भाई  इस  चीजें  से  सर्टिफाइड  नहीं है  कौर वह  इस

 डेट  कों

 पीछें  ले  जाने  केलिए  whence  लाये  यह  वही  ऐलीमेंट है  जिसने  कि  सन्  PExg  में  कानून

 की  जद  से  बाहर  निकाला  था  यही  अब  यह  WASAT  ला  रहे  हे  कि  यह  तारीख  पीछे  धकेल  दी

 जाय
 वे

 उनके  असर में न  दुसरा  प्वांइट  जैसा कि  मंत्री  महोदय  ने  कही श्रौर  जिसका
 कि

 जिक्र  प्रिसीपल  एक्ट  की  दफा ७  में  आया है  ate  जिसको  कि  इस  अमेंडमेंट बिल  के  इलाज  ४५

 में  टैक्निकल किया  या  मालूम  ऐसा  पड़ता  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  इम्प्रैशन  में  हें  कि  वह  सारी

 जमीन  वेस्ट  लैड  पेजेंट  प्रोपराइटरी  की  यह  ace  जो  कि  पंजाब  से  मेरठ  डिवीजन  तक

 गईं  जिसके कि  दिल्‍ली  बीच  में  पड़ती  तो  दिल्‍ली  के  गांवों  की  विलेज  इकोनामी वही  है  जो

 पंजाब  के  गांवों  की  हूँ  ।  पंजाब में  जहां  सिर्फ  वे  ग्राम सभा  में  वैस्ट  करती  है  वहां  यहां  पर  मलकीयत

 तबदील  होती हूं
 ।  अब  कांस्टीट्यूशनल  के  मुताबिक  काम्पैंसेशन  का

 सवाल  पैदा  होता है  ta  वेस्ट

 लेंड  क  भ्र लावा  गिताड़ा  यह  भी  इसी  जमीन में  शामिल हैं  ।  जो

 कि  ग्राम  सभा  को  मिलने  लगी  यह  वह  जमीन  हूँ  जो  इन  छोटे  छोटे  मालिकों  ने  अपनी  होर्डिग्स

 मेंसे पुल  की  थीं  कौर  जब  छोटी  छोटी  जमीनो ंके  प्रालिकों की  जब  यह मलकीयत ग्राम  सभा



 ok  दिल्‍ली भूमि  सुधार  विधेयक  १०  gaye

 [at  प्र०  सि०

 को  ट्रान्सफर  होने  लगी  है  तो  हमको  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  उनके  काम्पैंसेशन  का  जो  मीनार

 है  वह  बहुत  थोड़ा  है  ।  प्रिसीपल  ऐक्ट के  सैक्शन ७  में  जो  काम्पैंसेशन  का  मयार  रखा  गया

 वह  लेंड  रेवेन्यू  से  तीन  चर  गुना  हू  ।
 जो  कि  बहुत  थोड़ा  है

 ।
 दिल्‍ली  में  जमीन

 की
 चारों

 कीमतें  saute  बढ़  रही हे श्रौर  इसलिए  यह  जो  लेड  रेवेन्यू  फोर  टाइम्स  रक्खा  गया

 है  यह  बहुत  थोड़ा  है  ।  हाईकोट  में जब  यह  मामला  गया तो  उसने  प्रिसीपल ऐक्ट  का
 त्रौप्रे

 बंद  कर  दिया था  भ्र ौर यह  करार  दे  दिया था  कि  जब  तक  जमीन  का  उचित  कॉम्पैंसेशन  न

 मिले  तब  तक  इस  ऐक्ट  पर  परमल  न  हो  शौर  मेरी  wa  यह  है  कि  श्राप  उसे  उलटा कर

 जमींदारों  को  सिलने  वाला  मुश् ना विजा  थोड़ा  हे  |

 अभी  तक  दो  में  था मेरी  ः  है  कि  काम्पैंसेशन  का  स्टैंडर्ड  बहुत  थोड़ा  है
 ।

 wa वह  चार  इंस्टालमेंट्स  में  कर  दिया  गया  है  ।  wa  हाईकोर्ट  का  जो  इस  बारे में  सुझाव

 उससे  उलटा  चल  कर  बजाय  दो क  चार  इंस्टालमेंट्स  में  कर  दिया  शौर  इंस्तटालमेंट्स  पर  जो

 सूद  मिलेगा  वह  बहुत  कम  रक्खा  गया  ढाई  परसंट  सूद  रक्खा  गया  है  जब  कि  वह  कम  से  कम

 साढ़े  चार  परसेंट  होना  चाहिए  max  गवर्नमेंट  में  ढाई  परसेंट  सूद  कहां  मेरी  समझ

 मेरे  श्राफ  इंट्रस्ट  बहुत  थोड़ा  है  ।  एक  श्रानरेबल  मेम्बर ने  कहा  था  कि  वे  भी  ग्राम सभा  में

 शामिल  होंगे  ।  वे  भी  शामिल  नान-पेमेन्ट  प्रोपराइटर  भी  शामिल  सारे  गांव  के  लोग  शामिल

 द्  इसी  प्रिंसिपल  की  बिना  पर  तो  में  कहता  हूं  कि  गांव  सभा  में  वेस्ट  होना  चाहिए  sae  कोई

 डिस्पुट नहीं  हे  ।  यहां  जो  कांस्टीट्यूशनल बना  रखा  उसमें जो  राइट्स दे  रखे  है

 उनके  मातहत  जेट  प्रोपराइटर  को  जो  कुछ  मिलता  वह  क्यों  न  इस  सोशलिज्म  को  श्राप

 बड़े-बड़े  सेठों
 भर  लैंडलाइन

 से  क्यों न  शुरू  श्राप  इसको  पेमेन्ट  प्रोप्राइटजें  से  क्यों  शुरू

 ते

 मेरा  दूसरा  प्वाइंट  प्रिंसिपल  एक्ट  के  सैक्शन  ७  के  बारे  में  जो  कि  इस  बिल  की  क्लास  ४ में

 डील  किया  गया  है
 ।

 मैँ  यह  ast  करना  चाहता  हूं  कि  पेशेन्ट  प्रोपराइटर  से  जो  कामन  लैंड  ली  जाती

 उसके  काम्पैंसेशन का  मैयार  बुलंद  हो  ।  इस्टालमेंट्स में  ही  देना  है--श्राप  चार  इस्टालमेंट्स

 में  दे  रहे  हैं--तो  ढाई  परसेंट  ५, इम्ट्स्ट ढी  बहुत  थोड़ा  है  ।  वह  ज्यादा होना  चाहिये  ।

 खुशकिस्मती  से  हमारे  मंत्री  महोदय  बड़े  जहांदीदा  बुजुर्ग  हैं  ।  वहू  बड़ी  वाकिफ  यत  रखते  हैं

 हिस्ट्री  की  र  सोनियाजी की  भी  ।  मैं  प्रिंसिपल  एक्ट  के  सैक्शन  ३३,  जो  कि  इस  बिल  की

 १२  में  डील  किया  गया  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  मंत्री  महोदय  चाहते  हैं  कि  छोटे

 छोटे  किसानों  की  ज़मीन  के  स्टैंड  पर  कुछ  रेस्ट्रिक्शन  होनी  चाहिये  ताकि  उन  के  पास  रन-इकॉनोमिक

 होल्डिंग न  रह  जायें  ।
 ।

 मुझे  इस  बात  से  पूरा  इत्तिफाक  लेकिन  मैं  मंत्री  महोदय  के  नोटिस

 में  लाना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  के  चारों  तरफ  कभी  किसान  बसा  करते  थे  ।  जो  राज रह  गये

 उनमें  बड़ी
 सेस

 श्राफ  इन सिक्योरिटी  है  कौर  वह  महज़  सेल  या  ट्रांसफर  से  नहीं  हो  रही  है  ।

 गवर्नमेंट  भी  उनकी  ज़मीनों  को  एक्वायर  करती  है  ।  are  कम्यूनिटी वाले  सोसायटीज

 बना  कर
 फ़सानों

 से  उनकी  ज़मीनें  ले  ws  उनको  वहां  से  बेदखल  कर  रहे  हैं  उनकी

 इकॉनोमिक  होल्डिंग  छीन  रहे  हैं  ।  जो  रेस्ट्रिकान  श्राप  चाहते  वह  बड़ी  माड़ी  है  ।
 जिस  जगह

 राज  यह  पालियामेंट  हाउस  बना  जहां  राज  रायसेन  वहां  किसी  समय  किसानों  के  खेत  sar
 करते

 थे  ।  में  यह  as  करना  चाहता  हूं  कि  यहां  सात  गांव  मेरी  गोत--मेरी  बिरादरी  के  हो  गये  ।

 एक  तमाशा बना  हुआ  है  |  कुछ  लोग  १९४७  से  दिल्‍ली  में  जाकर  बसे

 करना  चाहते  या  लोकल  लोग  जो  कि  पैसे  वाले  हैं
 ।

 वे  किसानों  की  जमीन  हथियाना  चाहते



 २१  १८८०  )  दिल्‍ली  भूमि  सुधार  )  विधेयक  Yow

 वे  सरकारी  मुलाजिमों  से  मिल  we  अपना  काम  करते  वे  किसी  गांव

 में  जाते  हैं--जैसे  मुनीरका  गांव  में  जाते  हैं  ak  किसानों  से  कहते  हैं कि  इस

 भाव  पर  ज़मीन  दो  ।  किसान  कहते  हैं  कि  हम  नहीं  wart  गुज़ारा

 इसी  पर  है  ।  तो  वे  कहते  हैं  कि  फलां  महकमा  इस  की  weaved  करेगा ॥

 फिर  सचमुच  उस  महकमे  के  लोग  वहां  चले  जाते  हैं  ।  इस  तरह  मिल  कर  ज़मीन  हासिल  करने  की

 कोशिश की  जाती  है  ।  |... ह ै मन  कल  स्टेट्समैन में  पढ़ा  कि  Coo  एकड़  ज़मीन  प्राइवेट  इंडस्ट्रियलिस्ट्स

 के  लिये  एक्वायर की  जायेगी  यहां  दिल्‍ली  के  किसानों  से--उन  किसानों  से  जिनके  जिस्म पर  कपड़ा

 नहीं  हालांकि  वे  कपास  पै  दा  करते  जिनको  गुड़  पेदा  करने  के  बावजूद  चीनी  का  दाना  नहीं

 मिलता है  ।  उनकी  ज़मीन  मार्केट  से  कम  भाव  पर  एक्वायर  करके  उन  लोगों  को  दी

 जो  कि  हवाई  जहाजों  पर  चढ़ने  वाले  जिनके  पास  कारें  कोठियां  जिनके  पास  कारखाने  हैं  |

 हिस्ट्री  इस  किस्म  की  मिसालों से  भरी  पड़ी  है  कि  जहां  श्ररबनाइजेदन होती  वहां

 पास  रहने  वाले  किसानों  पर  क्या  क्या  मीट्रिक  जाती  हैं  ।  हिन्दुस्तान में  एक  फिल्म  बीघा

 जमीनਂ  तैयार  हुई  जिसमें  दिखाया  गया  था  कि  किस  तरह  एक  किसान  खेती  करता  है

 कौर  किस  तरह  एक  कारखाने  वाला  उसकी  जमीन  छीन  कर  वहां  पर  कारखाना बनाता  है  ।  दिल्‍ली

 में  चारों  तरफ  किसानों  की  ज़मीन  थी  ।  में  समझ  नहीं  सकता  कि  उनकी  हिफाजत  के  लिये  सेक्शन

 ३३  क्या  करेगा  |  पाठ-प्रात  गांव  दिल्‍ली  लैंड  फाइनेंस  वाले  एक्वायर  करा  रहे  हैं  ।

 इसी  तरह  दूसरी  कम्पनियां  भी  एक्वायर  करा  रही  ह  ।  इंडस्ट्री  को  ग्रोथ  के  नाम  पर  किसानों

 की  जमीन  पर  छापा  मारा  जा  रहा  है  ।  चारों  तरफ  किसान  सहमे  हुये  हैं  कि  हमने  कैपिटल

 के  चारों  तरफ  बस  कर  क्या  गुनाह  किया  था  ।  में  मंत्री  महोदय  से  दरख्वास्त  करना  चाहता  हूं

 कि  उनके  लिये  कोई  न  कोई  प्राचीन  ज़रूर  किया  जाये  ।  यहां  पर  इतने  बड़े  बड़े  जो  बंगले  बने

 हुये  उनको  ढा  कर  श्राप  फ्लैट  बनाइये  |  कहा  जाता  है  कि  वहां  सैकंड  स्टोरी  नहीं  बनाई  जा

 क्योंकि  इससे  इनकानवीनिएन्स हो  जायेगी  ।  में  ग्र  करना  चाहता  हं  कि  किसानों  का  भी

 तो  कुछ  हक  है  ।  राज  क्या  होता  है
 ?

 दफ्तर  में  एक  इंजीनियर  पैंसिल  से  एक  लकीर  खींच  देता

 है  शर  थाउजेन्डेस  आफ  फिलिप  की  फेट  का  फसल  हो  जाता  थि  मैं  रिक्वेस्ट  करूंगा कि  गवर्नमेंट

 किसानों  की  ज़मीन  बड़ी  एहतियात  से  हासिल करे  ।  वह  उसको  प्राइवेट  इंडस् टी  के  को

 मुफ्त में  न  दे  जो  कि  कारखाने  कायम  करके  करोड़ों  रुपये  कमायेंगे  ।  जब  तक  चार

 पांच  मंजिलें  बना  सकते  तब  तक  देहात  में  फलने  कौर  किसानों  को  उजाड़ने  की  कोई  ज़रूरत  नहीं

 है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सैक्शन  ३३  दिल्‍ली  के  चारों  तरफ  बसे  हुये  किसानों  को  नहीं  बचा

 जब  तक  कि  एक्ट  में  बड़ी  तब्दीली न  की  जाये  श्र  र  गवर्नमेंट  की  पालिसी  को  न  बदला

 अगर  गवर्नमेंट  को  ज़मीन  की  ज़रूरत  तो  वैल्यू से  कम  पर  लेना  कोई  मुनासिब बात  नहीं

 है  ।  रोमन  ला  में  किसी  के  घर  को  राग  लगाना  सब  से  बड़ा  ग्राफिक  माना  गया  है  ।  जहां  पर

 जनीरेदन्ज़  के  ट्विन-रिबन  लोग  जो  कि  सात-सात  गोत  में  शादी  नहीं  करते--मां  को  छोड़

 देते  भाई  कों  छोड़  देते  जो  कि  बिरादरी  से  कनेक्टिड हैं  ।  श्राप  उनको  उजाड़ते हैं  ।  श्राप

 कम  से  कम  माकट  वैल्यू  से  दस  गना  ज्यादा  पैसा  तो  उनको  ताकि  व  प्रश्न  are  को  रीहैबिलिटट

 कर  सकें  ।  are  दिल्‍ली  के  चारों  तरफ  किसानों  की  शभ्राबादी  उजड़ती  जा  रही  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  तो  सुन  नहीं  |

 श्री  प्र०  सि०  जिस  मेम्बर  की  असेंसमेंट  वह  मंत्री  महोदय  की  तवज्जह

 बातों  की  तरफ  दिलाना  चाहता  है  तो  वह  स्पीच  दे  सकता  लेकिन  वह  दोनों  मंत्रियों को

 लेकर  बैठ  क्या  यह  मुनासिब  है
 ?

 श्री नू ०  fao  में  स्पीच  दे  रहा  हं  दोनों  मिनिस्टर  एक  श्रानरेबिल  मेम्बर  से

 बात  कर  रहे  हैं
 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  शिकायत  तो  तब  जब  कि  आपके  प्वाइंट  का  जवाब  नहीं

 दिया  जायगा

 श्री  प्र०  सि०  मैं  जानता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  भी  मेरी
 तरह  हुसैन

 बीयंग हैं  ।  उनके  पास  हरदयाल  का  दिमाग  नहीं  है  कि  वह  सात  आदमियों  की  बात  एक  साथ  सुन

 सकें
 ।  मुझे  मालूम  है  कि  ag  दिल्‍ली  के  लाला  राधा  रमण  की  बात  तो  फिर  इस  जाट

 की  नहीं

 सुनेंगे  ।  उनकी  आवाज़  में  स्वीटनैस  जब  कि  मेरी  कड़वी  है  ।  मैं  तो  चाहता  हूं  कि  वह

 मेरी  स्पीच  को  सुनें  ।

 श्री  बाजपेयी
 :

 यह  लाला  जाट  की  बात  ठीक  नहीं  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  भी  इस  पर  एतराज़ है  ।  मेम्बर  साहब  को  ऐसे  लफ्जों  का  इस्तेमाल

 नहीं  करना  चाहिये  ।  शायद  ऐसे  लफ्ज  इस्तैमाल  करके  मेम्बर  साहब  अपनी  स्पीच  दूसरों को

 सुनाना नहीं  चाहते  हैं  ।  इस  तरह  के  लफ्ज  कानों  को  aes  नहीं  लगते  हैं  ।  श्राप  मिनिस्टर साहब  की

 तवज्जह  अपनी  तरफ  दिला  सकते  हैं  कि  वह  ि  स्पीच  को  सुनें  वह  लेकिन  तेजी  में

 आकर  इस  तरह  के  लफ्ज़  इस्तैमाल  करना  ठीक  नहीं  है  ।

 +" हू ५  सि०  दौलता  मैं  ज्यादा  वक्‍त  न  लेता  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब

 प्रानरेबल  मेम्बर  श्री  राधा  रमण  से  मोहतात  रहें  |  यह  डेट  पीछे  न  चली  जाये  ।  यह  वही  इनफ्लुएन्स

 जो  कि  पन्द्रह  गांवों  को  बाहर  ले  गया  था  ।  इसी  लिये  मुझे  डर  लगता  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  श्राप  भी  वहीं  बैठ  सकते  हैं  ।

 श्री  प्र०  सि०  में  वहां  कहां  बैठूंगा ?

 आख़िर  में  मैँ  यह  at  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  क्लास  १  का  ताल्लुक  मुझे  उस  से  पूरा

 इत्तिफाक है
 ।

 मुझे  fas  यह  रिक्वेस्ट  करनी  है  कि  चीफ  कमिश्नर  के  भ्रख्तयारात  दूसरी  चीज़ों

 से  कम
 न  हों  ।

 जो  पूजा  बेदख़ल  हुये  जिनकी  फसलें  खड़ी  उनको  मुआवजा  मिले  |

 ७
 के  बारे  में  मैं  यह  et  करना  चाहता  हूं  कि  जिन  पेमेन्ट  प्रोपराइटर  की  जमीन  ग्रामर

 सभा  में  वेस्ट  होनी  उनको  स्टैंड  से  काम्पैंसेशन  मिलना  चाहिये  ॥  उनको  स  देना

 तो  उनको  वह  इन्टरेस्ट  तो  दिया  जो  कि  गवर्नमेंट  मकान  बनाने  के  लिये  दिये  जाने  वाले  लोन  पर

 ast  करती  है--उनको  कम  से  कम  साढ़े  पांच  परसेंट  इन्टरेस्ट  तो  दिया  जाना  चाहिये  ।  श्राखिर

 में  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  राज  दिल्ली  के  चारों  तरफ  किसानों  की  ज़मीनों  पर  डाके  पड़

 रहे  हैं  पौर  उनकी  जेबें  कतरी  जा  रही  हैं  ।  राज  कानून  के  कारों  में  बैठकर  ज़मीनों  को

 जिस  तरह  से  लिया  जा  रहा  है  उससे  किसानों  के  इन्दर  बड़ी  बेचैनी  है  ।  मैं  पुछना  चाहता हूं  कि

 इन  बेचारे  किसानों  ने
 क्या  कसूर  किया  है  ?  ये  झ्रापकी  प्रोटेक्शन  के  हक़दार  हैं  शौर  आपको

 चाहिये  कि  art  इनको  प्रोटेक्शन  दें  ।  राज  उनके  अन्दर  बड़ी  इन सिक्योरिटी  बड़ी  बेचैनी  है  ।

 श्राप  भेस  बदल  कर  उनके  बीच  में  जायें  तब  आपको  उनकी  असली  हालत  का  कौर  उनकी  शिकायतों

 का  पता  चल
 सकेगा

 ।  उनको  डर  है  कि  उनकी  ज़मीन  पर  किसी  भी  महकमे की  किसी  भी

 पैंसिल  चल  सकती  है
 ।

 इस  वास्ते  मैँ  चाहता  हूं  कि  जब  श्राप  उनकी  ज़मीन  लें
 तो  उसकी

 कीमत
 से  पांच  गुना  ज्यादा  ara  उनको  दें  ।  यह  राशि  we  बाप  चाहें  तो  एकदम  दे  सकते  हैं  या

 किसी
 ate  तरह  से  दे  सकते  हूँ  लेकिन  यह  देखना  आपका  फर्ज  हैं  कि  वे  भ्र दाल तों  में  जाने पर

 मजबूर न  हों  ।
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 इन  अलफ़ाज़  के  साथ  जो  बिल  यहां  रखा  गया  इसकी  मैं  हिमायत  करता  हूं  क्योंकि  मैं

 समझता  हूं  कि  इसका  जो  मकसद  वह  ठीक  डायरेक्शन  में  है
 ।

 श्री  चल  क्०  नायर  दिल्‍ली
 :

 उपाध्यक्ष  यह  जो  झमेंडिंग  बिल  होम  मिनिस्टर

 साहब  ने  इस  सदन  में  पेश  किया  इसका  मैँ  हृदय  से  स्वागत  करता  हूं  और  मैं  समझता  हूं  कि  यह

 उनकी  भलमंसी  कौर  उनकी  विशाल  सहृदयता  का  एक  नमूना  है  |

 इस  बिल  का  मकसद  उन  gt  गांवों  को  जो  कि  पहले  वाले  बिल  से  महरूम  रह  गये  थे

 धरी  के  हक  देना  इसके  लिये  पिछले  सालों से  ज्यादा  wa से  गांव  वालों  में

 परेशानी  चली  ar  रही  थी  भ्र ौर  वे  इस  चीज़  a  मांग  करते  श्री  रहे  थे  ।  q  लोग

 हमारे  पास  भी  जाये  कौर  हमने  इस  मामले  को  एडवाइजरी  कमेटी  में  भी  उठाया

 जो  कि  दिल्‍ली  की  है  ate  इस  मामले पर  ज़ोर  दिया  ।  आखिर  सरकार  ने  यह  फैसला

 किया  कि  इसको  जरूर  जाये  ।  इसका  कारण  यह  बताया  जाता  है  कि  क्योंकि  ये  gy  गांव

 ait  फिलहाल  डिवेलपमेंट  में  नहीं  खाने  वाले  इस  वजह  सें  यहां  भी  इस  कानून  को  लागू

 किया  जाये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ये  गांव  डिवेलपमेंट  में  ar  भी  जायें  तो  भी  यह  कानून  वहां

 लागू  होना  चाहिये  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  दिल्‍ली  के  कई  गांव  डिवेलपमेंट में  ae  नये  जाते  जा

 रहे  है  प्रौढ़  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  वहां  किसान  नहीं  रह  सकेंगे  या  जो  है  वह  ज़मींदारों

 को  ही  मिल  सकता  किसानों  को  नहीं  मिल  सकता  है  ।  जो  मुआवज़ा  ज़मींदारों को  मिलेगा

 वहीं  वहां  के  किसानों  को  मिल  इसमें  हर्ज  की  क्या  बात  है  ।  किसानों  को  भूमिधर  के

 नाम  से  वही  मुआवज़ा  मिल  सकता  है  ।  इसलिये हर  हालत  में  इन  १४  गांवों  को  उन  प्रतिबन्धों से

 हटाना  लाजिमी  था  ।  इसका  कुछ  भी  कारण  रहा  हमें  खुशी  है  कि  राज  यह  किया जा  रहा

 है  कौर  मैं  गांव  वालों  की  तरफ  से  कौर  खास  तौर  पर  वहां  के  किसानों  की  तरफ  से  अपने  होम

 मिनिस्टर  साहब  को  बहुत  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  यह  कानून  यहां  लाने  का  फैसला  किया  कौर

 जल्दी  लाने  का  फैसला  किया  ate  मैं  प्राता  करता  हूं  कि  यह  बिना  किसी  विरोध  के  यहां  पास  हो

 जायेगा

 जसा  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  अपनी  तकरीर  में  पिछले  कानून  में  कुछ  खराबियां  थीं

 जिनको  दूर  करना  जरूरी  हो  गया  था  खुद-काशत  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  कि  दो  प्रकार  की

 डेफिनिशंस होती  ह  ।  एक  तो  वह  जमीन  होती  है  जो  गवर्नमेंट लैंड  होती  है  या  बंजर  ज़मीन  जिसको

 कहने  हैं  वह  भी  किसी  न  किसी  ज़मींदारों  के  कब्ज़े  में  आ  चुकी  थी  ।  इसलिये  यह  कहा

 गया  है  कि  यह  ज़मीन  सचमुच  खुद-काशत  में  सकती  है  लेकिन  कई  लोग  ऐसा  भी  कहते  थे  क्यों

 उसमें  वह  नहीं  झरा  सकते  थे  कि  जब  तक  खुदकाइत  न  करें  ौर  कभी  किसी  वह  उनके  नाम

 पर  चढ़  गई  इसलिये  वे  उसके  हकदार  हैं  ।  यह  सही  नहीं  था
 ।

 इसलिये  दोनों  में  मतभेद  हुआ

 आखिर  गवर्नमेंट  ने  यह  फैसला  किया  fe  सचमुच  खुद का इत  ag  है  जिसकी ज़मीन  wea

 में  काशत  में  आरा  चुकी  हो  att  बाकी  जितनी  जमीन  हो  वह  बंजर  मानी  जायेंगी  ।

 और  वह  ग्रास  सभा  को  दली  जायेंगी  ।  मैं  समझता हूं  कि  यह  एक  बहुत  बड़ी

 मेहरबानी  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  हम  काश्तकारों  पर  की  है  ।  इसमें  भी  कोई

 शक  नहीं  कि  उत्तर  प्रदेश  का  जो  एक्ट  है  लैंड  रिफार्म  एक्ट  वह  बहुत  बढ़  चढ़  कर  के  काफी

 एडवांस्ड  पीस  श्राफ  लैंजिस्लैशन  है  कौर  दिल्‍ली  में  भी  उन्हीं  लाइन्स  पर  चलने  की  को  दिदा  की  गई

 है

 लेकिन  एक  दो  बातें  हूँ  जिनकी  तरफ  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  एक  बात  तो

 हरिजनों की  है  जिनके  पास  कोई  ज़मीन  ऐसी  नहीं  है  जिसको  कि  वे  cet  कह  सकें  ।  इसमें  सीलिंग
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 का  कुछ  पक्के  तौर  पर  फैसला  नहीं  किया  गया  है
 ।  एक  सीलिंग तो  है  कौर वह  यह  कि

 तीस

 एकड़ से  ज्यादा  जिसके पास  जमीन  है  वे  बेच  सकते  हैं  ।  जिनके  पास  इससे  कम  ज़मीन

 है  वे  बेच  नहीं  सकने  हैं  ।  लेकिन  बहुत  से  ऐसे  लोग  जायदाद  वाले  भी  हैं  कि  परब  उनसे  ज़मीन

 गवर्नमेंट  की  तरफ  से  नहीं  ली  जाती  है  ।  इसलिये  सीलिंग  होने  पर  शायद  बची  हुई  जमीन
 को

 लेना  पड़ेगा  प्रौढ़  मिनिमम  as  एकड़  रखी  गई  है  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  कोई  भी  ऐसा  व्यक्ति

 ज़मीन  न  बेचे  जिसके  पास  ale  एकड़  से  कम  बेचने  के  बाद  रह  जाती  हो  क्योंकि  उस  दक्षा  में  वह

 एक  इकोनोमिक  यूनिट  नहीं  रह  जाता  है  ।  इस  दृष्टि से  यह  प्रतिबन्ध  लगाया गया  मालूम

 देता है  ।  एकड़  से  भ्रमित  जमीन  जिसके  पास  है  उसके  लिये  एकड़  पास  रखना

 लाजिमी  है  कौर  उससे  ऊपर  ज़मीन  वह  बेच  सकता  है  ।  हम  शुक्रगुज़ार  हैं  हमारे  होम  मिनिस्टर

 साहब  ने  यह  वादा  किया  है  कि  एक  नया  कानून  इन  दोनों  खराबियों  को  दूर  करने  के  लिये  जल्दी

 एक  साल  के  अन्दर  लाने  की  वह  कोशिश  करेंगे  कौर  उसमें  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे

 कि  हरिजनों  को  कुछ  न  कुछ  हकूक  मिल  जायें  ।  मैं  दौलता  साहब  का  भी  शुक्रिया  अदा  करता

 हूं  कि  उन्होंने  इसका  विरोध  नहीं  किया  है  ।  हरिजनों  को  ज़मीन  मिलनी  इसमें  उन्हें  कोई

 एतराज़  नहीं है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ag  बात  उन्होंने  शाबाशी  की  कही  है  ।

 श्री  राधा  रमण  जी  ने  एक  अ्रमेंडमेंट  दिया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  जो  जमीन  ot Os

 १९४५६  के  बीच  में  बेची  गई  थी  उसको  बोना फाइड  परचेजर्स  ने  इसलिये  इस  चीज़

 को
 कानूनी  करार  दे  दिया  जाये  इन  १४  गांवों  में  भी  ।  इसको  सही  नहीं  समझता  हूं  क्योंकि

 बोनाफाइड का  क्या  मतलब  है  ?  परचेज़र  तो  ्र रमेद्या  बोनाफाइड  ही  होता  वह  अपना

 हक़  लेता है  ।  लेकिन  सोचना  यह  है  कि  जो  सेलर  है  वह  बोनाफाइड  है  या  नहीं  है  ।  जो  बड़े  बड़े

 जमींदार  हैं  भर  खास  करके  वे  जो  में  बैठे  हुये  हैं  ae  गांवों  के  गांवों  के  मालिक  हैं

 जिनका  इन  १४  गांवों  में  काफी  ज़ोर  है  वे  इस  वास्ते  ज़मीन  को  बेचते  हैं  कि  उनकी  ज़मीन  के

 मुशायरे भूमिधर  न  बन  जायें  ।  इसलिये  हमारा  कानून  कहता  है  कि  यह  सारी  चीज़  उनकी  सच्चाई

 भर  ईमानदारी पर  है  ।  परचेजर्स  को  कोई  दोष  नहीं  देता  वे  बोनाफाइड  हैं  ।  हर  कोई

 चाहेगा  कि  जहां  भी  ज़मीन  सस्ती  मिले  क्यों  न  वहां  से  खरीद  ली  जाये  ।  दिल्‍ली  में  तो  आजकल
 ज़मीन

 की  फी  गज  कीमत  २०  ५०  १५०  रुपये  और  २००  रुपये  तक  पहुंच चुकी

 है  ।  इसलिये  परचेज़र  हमेशा  बोनाफाइड  है  ।  हमें  देखना  यह  है  कि  जो  बेचने  वाला  है  वह

 फाइड  है  या  नहीं  है  कौर  नहीं  है  तो  इसका  मतलब  यह  है  कि  उसने  अपने  मुनाफ़े  के  लिये

 art  नीचे  काम  करने  वाले  मुशायरों
 को

 धोखा  देने  के  उनके  हकूक  से  उनको  महरूम  करने

 के  लिये  इस  ज़मीन  को  बेचा  है  या  बेच  रहा  इस  से  यह  मुनाफा शब्द  धोखे  में  यहां  रख

 दिया  गया  है  झर  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  राधा  रमण  जी  wad  संशोधन  को  वापस  ले  लेंगे  क्योंकि

 उससे  गरीब  किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं  होता  है  ।  जो  ज़मीन  बेच  दी  गई  है  उसके  बारे  में  कुछ

 तरमीम  हो  भी  सकती  है
 तो

 इतनी  ही  हो  सकती  है  कि  उस  ज़मीन  का  जो  मुआवजा मिलेगा

 उसका  वह  भूमिधर  भी  हक़दार  बने
 ।

 जो  उस  ज़मीन  का  मालिक  बनने  वाला  उसका  हिस्सेदार

 जो  भूमिधर  बनने  वाला  जो  उसको  भी  उसमें  हिस्सा  मिलना  चाहिये  ।  यहां तक  तो

 कम्प्रोमाइज़ हो  सकता  लेकिन  इसकी  भी  मैं  कोई  ज़रूरत  महसूस  नहीं  करता  हूं  ।  इसका  कारण

 यह  है  कि  ये
 a

 गांवों  जो  कि  डिवेलपमेंट  के  मातहत  खाने  की  वजह  से  पिछले  कानून  से  महरूम  रखे

 गये  थे  उनको  भी  मुक्ति  देने  श्राप  जा  रहे  हैं  उनमें  रहने  वाले  किसान  भी  भूमिका  बन  सके  हैं

 तो  फिर  उसके  दर्मियान  इस  चीज़  को  रखने  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।  इस  वास्ते मैं  समझता

 हूं  कि  जहां  तक  हो  सके  उस  श्रमेंडमेंट  का  हमें  विरोध  करना  चाहिये  कौर  मैं  जाप्ता  करता  हूं  कि  राधा
 रमण  जी  भी  उस  श्रमेंडमेंट  को  वापस  ले  लेंगे  ।
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 इसके  बाद  पंचायत  राज  बिल  यहां  इंट्रोड्यूस  होने  वाला  उसके  लिये  भी  मैं  गवर्नमेंट को

 बधाई  देता  हूं  क्योंकि  पंचायत  राज  एक्ट  के  मातहत  हमारे  गांवों  का  संगठन  बहुत  जोरों  से  होने

 वाला  जैसा  हमारे  प्रधान  मंत्री  साहब  कहते  हैं  कि  हमारे  श्राइन  में  सारे  देश  के  लिये  जो  बहुत  बड़ा

 area  पालियामेंट  री  डिमाक्रेसी  ak  सोशलिस्ट  रिपब्लिक  कायम  करने  उसका  तर्जुमा

 गांवों  में  ही  होने  वाला  है  ।  इसलिये  जब  तक  गांवों  की  पंचायतों  को  मजबूत  नहीं  किया  इस

 ्  की  होनी  मुश्किल  है  ।  इसके  लिये  गवर्नमेंट  ने  जल्दी  से  जल्दी  पंचायत  राज  बिल  लाने  का

 वादा  किया  है  भर  वह  वाला  है  ।  मैं  इसके  लिये  फिर  गवर्नमेंट  को  बधाई  देता  हूं  कौर  उम्मीद

 करता हूं  कि  उसमें  जहां  तक  हो  सकेगा  ज्यादा  से  ज्यादा  प्राविजन  रखे  जायेंगे ताकि  उससे  लोग

 ज्यादा  फायदा  उठा  सकें  ।  हालांकि  यह  बिल  दिल्‍ली  स्टेट  में  पेश  किया  गया  था  लेकिन  चूंकि

 दिल्‍ली  की  हुकूमत  का  कोई  Whar  नहीं  था  इसलिये  उस  पंचायत  राज  एक्ट  के  प्रकार  किसानों  के

 लिये
 या  ग्राम  वालों  के  लिये  जुडिशल  पावर  देना  उनके  लिये  नामुमकिन  था  ।  इसलिये मैं  इस

 बिल
 का  स्वागत करता  हूं  ।  चूंकि  सेंट्रल  गवर्नमेंट से  सीधा  यह  बिल  भराया  है  इसलिये  के  +

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  धन्यवाद तो  उसी  चाहिये जब  कि  वह  इंट्रोड्यूस हो  जाय  ।

 पता  नहीं  उसमें  क्या  होगा  |

 श्री च०  कू ०  नायर  :
 इन  वजूहात  से  में  इस  बिल  का  तहेदिल  से  स्वागत  करता  हूं  कौर  उम्मीद

 करता  हूं  कि  यह  बिना  किसी  विरोध  के  पास  हो  जायेगा  |

 श्री  नवल  प्र  भाकर  दिल्‍ली-रक्षितः ७ अनुसूचित  :  एक  कवि  ने  कहा  है  :

 ar  है  तो  चमकेंगी  किरणें  प्यारी

 तब  तक  लहरों  में  तरणि  तिरने  दो  भ्र विरल  ।

 प्रगति बात  सन्‌  १८४५७  से  शुरू  करता  हूं  ।  यह  गांव  ०.०.»

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  बहुत  पीछे  चले  तक  में  बहुत  लगेगा  |

 श्री
 नवल

 प्रभाकर
 :  इस  विधेयक  से  उसका  पुरा  सम्बन्ध  है  इसलिये  निवेदन  करता  हूं  ।

 सन्‌  १८५७  में  जब  हमने  स्वतंत्रता  संग्राम  की  लड़ाई  लड़ी  थी  उस  समय  इन  गांवों  जिनमें

 कि
 ऑ्राजादपुर  इरादी  गांव  थे  उन्होंने  काफी  हिस्सा  लिया  श्र

 अंग्रेजों  के  खिलाफ  लोहा  लिया  था  छोटे  छोटे  बच्चों  को  छोड़  कर  बाकी  सब  जवानों  को  एक  लाइन  में

 खड़ा  कर  गोली  से  मार  दिया  गया  औरतें  विधवा  कर  दी  गईं  थीं  जिन  लोगों  ने  अंग्रेज़ों  की

 हिमायत  की  थी  उनको  वह  ज़मीनें  setter  दी  गईं थीं  ।  यह  कहानी वहां  से  शुरू  होती  है  ।

 हिन्दुस्तान  आजाद  उसके  बाद  उन  किसानों  के  दिल  में  एक  प्रेरणा  उनको  एक  खुशी  हुई

 कि  शायद  उनको  वह  हक  मिलेगा  ।  सन्‌  PEXR  में  एक  भूमिसुधार  कमेटी  बनी  दिल्‍ली  विधान  सभा

 में  ।  उसके  बाद  सन्‌  PE YY  का  अधिनियम  बना  शौर  ग्र धि नियम  बनते  ही  उनको  बहुत  खुशी  हुई
 ।

 लेकिन  जैसे  ही  वे  खुश  उस  खुशी  पर  तुषार पात हो  गया  ।  उनको  निराशा  का  मुंह  देखना  पड़ा
 |

 दिल्‍ली  विधान  सभा  में  एक  नया  विधेयक  गया  झर  उसमें  कहा  गया  कि  यह  जो  पन्द्रह  गांव

 साउथ  दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  के  कौर  बेस्ट  म्यूनिसिपल  कमेटी  वे  उस  अधिनियम से

 वंचित  रहेंगे  ौर  उनको  भूमिधरी  अधिकार  नहीं  मिलेंगे
 ।

 श्राप  कल्पना  कीजिये  उन  लोगों  की

 जिनके  मन  के  भ्रमर  भावना  थी  कि  जो  उनका  १००  वह  पुराना  इतिहास  है  उसको  फिर  दोहरायेंगे

 और  वे  फिर  भूमि  के  मालिक  बनेंगे  ।  एक  ग्रास  see  तोड़े
 और

 उसके  मुंह  के  पास  ag  चलो  जाये

 उसके  बाद  वहू  उससे  छीन  लिया  वही  अवस्था  उन  लोगों  की  हुई
 ।
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 झाज  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  उन  पन्द्रह  गांवों  की  जो  चिर  अभिलाषा  थी  वह  ars  पूर्ण  होने

 जा  रही है  ।  उनका  बच्चा  बच्चा  राज  माननीय गृह  मंत्री को  दुआयें  दे  रहा  है  ।

 घर  घर  के  अन्दर  are  खुशी  है  कि  जिस  दिन  यह  विधेयक  अधिनियम  बनेगा  कौर  उनको  भूमिधर

 के  प्रमाणपत्र  उस  दिन  उनकी  आकांक्षा पुरी  होगी  ।  सरकार  की  भी  इच्छा  है  कि  उन  को

 वह  खुद नसीब  हो  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  अरब  कानून  का  कोई  ऐसा  तड़ंगा  न  हो  जिससे  जसा  सन

 PEUE  में  eal  वैसा  ही  फिर  हो  जाये  ।  उस  समय  एक  sata  का  बिल  ara  दल्ली  विधान

 सभा  उस  पर  बहस  भी  नहीं  हुई  भ्र ौर  केवल  राधे  घंट  में  वह  पास  हो  गया  उन  लोगों
 की

 mat  के  ऊपर  एक  तरह  से  पानी  फेर  दिया  गया  |

 अब मैं  विधेयक के  ऊपर  जाता  हूं  ।  सन्‌  १६५४  के  भ्र घि नियम  की  जो  ८वीं  धारा  है  उस

 के
 सम्बन्ध

 में
 मै

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उस  में  गांवों  की  आबादी  का  जिक्र  है
 ।  माननीय  गृह

 मंत्री जी  ने  इस  संदर्भ  में  हरिजनों  के  बारे  में  किन्तु  मैँ  चाहता  हूं  कि  उस  में  पूर्णतया इस  बात

 का  स्पष्टीकरण  हो  कि  जो  अनुसूचित  लोग  हैं  या  नानएग्रि  कल्चरल  भ्रामक  कौर  जो  गांवों  की  आबादी

 में  बेठ  हुए  उन  का  कया  होगा  ।  इस  अधिनियम  के  देखने  से  ऐसा  ज्ञात  होता  है  वह  जमीन  उन  के

 लिये  किन्तु जब कार्यरूप में जब  कार्यरूप  में  दखते  हैं  तो  वह  जमीन  उन  की  नहीं  होती  वह  जमीन  जिस

 के  ऊपर  उन  के  मकान  बने  हुए  जिस  के  ऊपर  उन  के  दादा  परदादा  से  ले  कर  लोग  बड़े

 हुए  थे  और  बैठ  हुए  वह  उनकी  नहीं  है  ।  यदि  उन  को  शझ्रदालत  में  जाना  पड़ता  है  तो  एक

 हरिजन  जिस  का  वहां  पर  दोमंजिला  मकान  बना  ग्रा  जमानत  नहीं  ली  जाती  है  प्रौढ़  उस  से

 कहा  जाता  है  कि  तुम्हारे  पास  पट्टा  कहां  तुम्हारे  पास  लिखत  कहां  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  यदि  सम्भव

 हो  सके  तो  इस  विधेयक  में  ऐसा  प्रबन्ध  किया  जाये  कि  उन  को  भी  इस  तरह  का  कोई  प्रमाण  पत्र  दिया

 जाये  जिस  तरीक॑  पर  कि  काश्तकारों को  भूमिधरी  के  प्रमाण  पत्र  दिये  जाते  हैं  ।  जिस  भूमि  पर  उन

 लोगों के  मकान  बने  हुए  हैं  यदि  उन  पर  दूसरों  को  भूमिधरी  का  प्रमाण  पत्र  दे  दिया  जाता  है  तो  इस से

 उन  लोगों  का  काफी  नुक्सान  होगा
 |

 मैँ  जब  अपने  चुनाव  क्षेत्र  में  जाता  हुं  तो  जो  गरीब  हरिजन  हैं  या

 नानएप्रिकल्व  द  हैं  वह  सब  यही  कहते  हैं  कि  आप  कुछ  कराइये  या  न  लेकिन  यह  चीज

 तो
 करा

 ही  दीजिये  ।
 मैँ  ग्राहको  कुछ  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  दौर  उन  के  द्वारा  बताना  चाहता  हूं  कि

 वहां  पर  किस  तरह  से  होता  है  ।  एक  गांव  है  सुल्तानपुर  जिस  में  ७०  या  ८०  बरस  से  एक

 व्यक्ति  का  कब्जा  है  उस  का  वहां  पर  मकान  बना  लेकिन जो  जमीन्दार  है  वह
 उस  कब्जे को  खत्म  कराना चाहता  है  ।  इसी  प्रकार  से  ७ च्  गांव  में  भंगी  रहते  वहां पर  उन
 का  कब्जा  मकान बना  ए  वह  बरसात में  गिर  गया  ।  उस  के  बाद  जमींदार  ने  कहा कि
 मैं

 तुम  को  वहां  मकान  नहीं  बनाने  देता  ।  नरेला  में  एक  गांव  में  मैं  गया  ।  वहां  भी  यही  हाल  है  ।  मैं

 यह  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  से  जो  हरिजनों  के  मकान  बने  हुए  हैं  उन  के  ऊपर  उनका  पुरा  भ्र धि कार

 हो  जाये
 ।

 राज  भी  हम  भूमि सुधार  की  बड़ी  बड़ी  बातें  करते  लेकिन  जब  हरिजनों  का  सवाल  कराता

 है  तो  उन  के  लिए  भी  तो  सर  छिपाने
 की

 जगह  होनी  चाहिये
 |

 कुतुब  गांव को  लीजिये  ।

 वहां  पर  चकबन्दी की  चकबन्दी  के  अन्दर  कुम्हारों  को  कुछ  एकड़  जमीन  दी  लेकिन
 दारों को  नाराजी  वह  कहते  हैं  कि  हम  उन  को  नहीं  रहने  देंगे  प्नौः  राज  भी  उन  को  मिट्टी  नहीं

 खोदने  हालांकि  सरकार  की
 तरफ

 से  वह  उन  को  एलाट हो  गई  है  ।  राज  वहां  पर  यह  अवस्था

 है
 ।

 मैं  चाहता  हं  कि  इस  बिल  में  इस  तरह  का  कोई  प्रबन्ध  हो  जिस  से  हरिजनों  को  संतोष  मिल  स

 राहत  मिल  सके
 ।

 वजीरपुर  गांव  को  भी  are  लीजिये  ।  एक  जमीनदार  ने  यहां  तक  किया  कि

 डायन
 की

 जमीन  बेच  कर  पैसा  हथिया  लिया  ।  यह  यहां  के  जमींदारों  की  कौर  Wa  कस्टोडियन

 की  तरफ  से  जिन
 लोगों

 ने  मकान  बनाने  के  लिये  जमीन  खरीदी  थी  उन  के  नाम  नोटिस श्री  रहे  हैं
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 भलसवा गांव  जिसका  कि  दूसरा  नाम  जहांगीरपुर  भी  है  एक  काश्तकार  को  भूमिका  बना  वह

 माल  अफ़सरों  की  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  उनको  भूमिधर  बना  दिया  |  वहू  बेचारा  करता  है

 जब  उस  की  पूरी  फ़सल  झरा  जाती  है  तो  जमींदार  काट कर  के  ले  जाता है  ।  वह  रोता  रह  जाता  है  |

 सिर  पीट  कर  वहां  बैठ  जाता  पुलिस  में  जाता  है  तो  उस  से  कह  दिया  जाता  है  कि  ज़मीन  का  मामला

 है  हम  नहीं  सुनते  |  इसको  रेवन्यू  कलक्टर  माल  अफ़सर  सुनेंगे  ।  माल  अफ़सर  के  पास  वहू  जाता

 तो  वह  कहते  हैँ  कि  दीवानी  में  दावा  दायर  करो  दीवानी  वाले  कहते  हैं  कि  टिकट  लगा  कर  देवो
 कि  तुम्हारा  कितना  नुक़सान  gat  है  |  मैं  चाहता  हूं  कि  यहां  इस  पालियामेंट  से  माननीय  मंत्री  कोई

 स्पष्ट  निर्देश  दें  कि  ऐसे  मामलात  के  अन्दर  कया  करें  नहीं  तो  यह  बिल जो  कि  कल  अधिनियम  बनेंगा

 उस  में  काइतकारों की  यही  हालत  होगी

 में  देखता  हूं  कि  माल  अफ़सरान  के  खिलाफ़  जो  श्राये  दिन  शिकायतें  are  जिनका  कि  कोई

 हिसाब नहीं  उन  के  क़ायम  रहते  भले  ही  यहां  पर  कितने  ही  eg  शब्दों  में  इस  विधेयक  को

 पास  करिये उस  से  कूछ  बनेगा  नहीं  क्योंकि  जब  यह  कायें  रूप  में  परिणत  होने  के  लिए  जायगा  तो  किसान

 को  जो  अवस्था  होगी  वह  श्राप  स्वयं  समझ  सकते  हैं  ।  वह  हमेशा  माल  प्रकार  के  वहां  खड़ा  रहेगा

 उस  अवस्था  में  वह  क्या  काइत  कर  पायेगा
 ?

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  तरीक़े  का  एक  बिल्कुल  स्पष्ट
 निर्देश

 हो  ताकि  उनको  पुलिस  में  पनाह मिल  सके  ।  नगर  कोई  ज़मींदार  किसी  काश्तकार  के  खिलाफ़  ज्यादती

 करता है  तो  उन  को  माल  अ्रफ़सर  के  वहां  पर  पनाह  मिल  सके  लेकिन  माल  झरफ़्सर  की  तो  यह  बात  है

 कि  ar  वहां  कोई  नक़ल  लेने  के  लिए  जावे  तो  उसे  महीना  लग  जाता  कौर  लोगों  का  यह  कहना

 है  कि  जब  तक  उन  की  कुछ  पूजा  न  की  जाय  तब  तक  कोई  नक़ल  वगैरह  नहीं  मिलती  है  ।  wa  चूंकि

 दिल्‍ली
 का  प्रशासन  सीधे  केन्द्र  के  मातहत  है  इस  लिए  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय इस  ध्यान  दें

 कौर  जब  तक  वें  उधर  ध्यान  नहीं  देंगे  तब  तक  हम  चाहे  कितने  ही  बिल  बना  कर  क्यों  न  रख  गांव

 के  लोगों  को  उस  से  संतोष  नहीं  होगा  ।  हम  भले  ही  यहां  पर  बैठ  करके  संतोष  कर  गृह  मंत्री

 महोदय  को  धान्य  गद  दे  देवें  कौर  कह  देवें  कि  यह  बिल  बहुत  अच्छा है  कौर  मैं  भी  मानता  हूं  कि

 झापकी  शब्दावली  श्रच्छी है  ,  भावना  जो  उसकी  भाषा  है  वह  सब  अच्छी है  लेकिन  वास्तव

 में  यह  भ्रच्छा तो  तब  ही  सिद्ध  होगा  जब  यह  कार्य  रूप  में  परिणत  हो  कौर  गांव  के  किसान  भी  यह  कहें
 कि

 वाक़ई  इस  बिल  के  बनने  से  उनकी  परेशानी  कम  हो  गई  है  कौर  उनको  इधर  उधर  घूमना  कौर

 मारे  मारे  फिरना  नहीं  पड़ता  कौर
 घर

 बैठ  कर  उनको  भूमिधरी  का  अधिकार  प्राप्त  हो  तभी  मैं

 समझूंगा  कि  यह  बिल  बिलकूल  ठीक  हैऔर  सही  है  ।

 श्री  दौलता  जो  कि  इस  समय  सदन  से  कहीं  बाहर  चले  गये  हैं  उन्होंने  अपने  भाषण  में  एक  बात  कही

 जो  कि  मुझे  बड़ी  विचित्र  लगी  ।  मुझे  मालूम  है  कि  वह  न्  को  साम्यवादी कहते  हैं  लेकिन

 उन्होंने  यह  कहा  कि  जो  जमीन  है  उसका  मुनासिब  मुश्नावज़ा  मिलना  वह  मुझे  बहुत
 लगी  ।

 मैंने  जब  रूस  का  संविधान  पढ़ा  तो  मैंन  देखा  कि  उनके  वहां  पर  तो  किसी  भूमि  का  मुआवजा
 दिया  जाता  ऐसा  कहीं  लिखा  gar  नहीं  देखा  लेकिन  राज  मेरे  वह  कम्युनिस्ट  भाई  यह  कहने

 की
 हिम्मत  कर  रहे  हैं  कि  उस  ज़मींदार  की  ज़मीन  जो  कि  बंजर  पड़ी  हुई  थी  जो  किसी  काम

 में  नहीं  कराती  थी  और  जो  गांव  सभा  में  चली  उसका  अधिक  से  भ्रमित  मुआवजा  मिलना

 चाहिए  ।  चीज़  यह  है  कि  जब  आदमी  क  अपनें  ऊपर  पड़ता  है  कौर  भूतकाल  में  उनका  उस  क्लास

 से  सम्बन्ध  रहा  तो  वे  उस  समय  अपने  सिद्धान्तों  को  अपनी  नीती  को  भूल  जाता  है  ।  रसल  में

 आदमी  जिस  परिवार  में  पला  होता  है  उसकी  बात  ही  उस  के  सामने  रहती  लेकिन चूंकि  वह

 वादी  होने  का  दावा  करते  हैं  इसलिए  मैं  उन  से  यह  कभी  नहीं  करता  था  कि  वे  यह  कहेंगे  कि  TS

 मुआवज़ा मिलना  चाहिए
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 एक  ज़मींदार  है  जिस  क  कि  पास  बहुत  काफ़ी  जमीन  है  ।  बहुत  दिनों  तक  उसने  उस  पर  कारत

 नहीं  की  और  उस  को  काम  में  नहीं  लाया  ।  अरब  यदि  उस  ज़मीन  को  गांव  सभा  में  डाला  जाता  है

 गांव  सभा  में  डाल  कर  क  उसकी  काश्त  करा  ली  जाती  है  ,  तो  उसके  लिए  यह  कहना  कि  alas

 मुआवज़ा मिलना  बड़ा  विचित्र लगता  है  ।  मैं  ग्राहको  बताऊं  कि  दिल्‍ली  के  अन्दर  2, 2v Yas

 एकड़  भूमि  बंजर  पड़ी  हुई  है  यदि  उस  बंजर  पड़ी  ज़मीन  को  हरिजनों  को  दे  दिया  जा  प्रे
 तो

 बहुत  सारे

 हरिजन  परिवार पल  सकतें  खेतिहर  मजदूर  जो  कि  खेत  पर  काम  करत  हैं  उनको  झगर  वह  ज़मीन

 दे  दी  जा परे  तो  बहुत  सारे  परिवार  पल  सकते  हैं  ।  उनको  बाप  oats  गत  रूप  से  मत  दीजिये  ।  कभी

 नागपुर  कांग्रस  सेशन  में  भूमि  सुधार  att  कृषि  संगठन  सम्बन्धी  जो  प्रस्ताव  पास  हुआ  है  मैं
 उसक

 कछ  ्  को  यहां  पढ़  कर  सुनाना  चाहता  हूं  ।  उस  में  कहा  गया  है
 :

 सुधारों  के  बारे  में  प्रनिद्चितता  दूर  करने  कौर  किसान  की  जिंदगी  में  पायदारी  क़ायम

 करने की  दृष्टि  राज  की  कौर  बाद  की  भी  जोतों  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  कर  दी  जानी  चाहिये

 शर  इस  के  लिये  ai  साथ  ही  मध्यवर्तियों  का  उन्मूलन  करने  के  लिये  सभी  राज्यों  द्वारा  SEU FH के

 पन्त  तक  क़ानून  बनाने  का  काम  पूरा  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  आमदनी

 की  कोई  सीमा aia  दी  जाप  क्योंकि  उम्मीद  यह  की  जाती है  कि  सघन  खेती  शौर  अतिरिकत

 धन्धों  की  वजह  से  गांवों  की  ग्राम दनी  से  वृद्धि  होगी  ।  इस  प्रकार को  अतिरिक्त  भूमि  पर  पंचायत

 का  झ्र धि कार  होना  चाहिए  ae  उनका  प्रबन्ध  भूमिहीन  खेतिहरों  की  सहकारिता  समितियों  के  हाथ

 इसी  तरह  से  प्राग  इस  प्रस्ताव  में  यह  कहा  गया  है  :

 के  लायक  जो  ज़मीन  खाली  पड़ी  हुई  है  उस  पर  भर  ऊसर  ज़मीन  पर  खेती  के  लिये  हर

 तरह  की  कोशिश  की  जानी  चाहिये  ।  इस  तरह  की  ज़मीन  का  उपयोग  करने  की  दृष्टि  से  उचित  क़दम

 उठाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  समिति  नियुक्त करनी  चाहिये  1.0  ।

 यह  एक  वास्तविकता  हैजो  कि  मैंन  आपके  सामने  रक्खी  |  श्री  राधा  रमण  ने  एक  संशोधन  रक्खा

 है  जिसके  द्वारा  वे  यह  चाहते  हैं  कि  सन्‌  १९४५४  शर  १९५६  के  बीच  में  जिन्होंने  भूमि  बेच  दी  है

 उनको  राहत  दी  गई  छट  दे
 दी

 गई  है  वह  बनी  रहने  दी  जाये  ।  मैं  इस  के  हक़  में  नहीं  हूं प्र ौर

 इसलिए हक़  में  नहीं  हूं  कि  १६५४  में  जब  दिल्‍ली  विधान  सभा  नें  विधेयक  पास  उस  अवस्था

 में
 जिन  गांवों  को  भूमिधर  बनना  चाहिये  था  उन  को  वास्तव  में  भूमिधर  बनना  चाहिये  किन्तु  कुछ

 ज़मींदार  लोग  जो  दहर  में  बैठे  हुए  हैं  प्र  जैसे  कि  श्री  नायर  ने  कहा  जिनको  कि  गांव  सन्‌  १८  ५७  में  झंग्रेज्ध

 सरकार  द्वारा  बखशिश  में  मिले  उन्होंने  जब  यह  देखा  कि  सन  VEX  के  इस  विधेयक  में  यह  अधिकार
 दे

 दिया  गया  है  तो  उन्होंने  अपनी  ज़मीनों  को  बेचना  शुरू  कर  दिया  लेकिन  होना  यह  चाहिये  था  कि

 वे  १५  गांव हूं
 जो

 कि  सन्‌
 १६५४

 के  एक्ट  के  मातहत  जाते  थे  उनको  ही  भूमिधर  होना  चाहिये  था  ।

 सन्‌  १९५४
 के  ऐक्ट  के  मातहत  जितनी  भूमि  उनको  प्राप्त  होनी  चाहिए  उसका  भी  पूरा-पूरा  हक़

 उनको  मिलना  चाहिये
 |

 झगर  १९४५४  श्र  ५६  के  बीच  में  किसी  जमीनदार  ने  जमीन  बेचकर

 खोरी  की  है  या  मुनाफ़ा  कमाया  है  तो  उसका  मतलब  यह  हुआ  कि  उस  भूमिधर  का  उस  काश्तकार  को
 या

 किसान  को  जिसको  कि  स्पष्ट  रूप  से  लाभ  होने  वाला  उसे  लाभ  से  वंचित  कर  दिया  गया  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सन्‌  के  बीच  में  जितने  भी  ऐसे  ज़मींदारों  के  प्लाट्स की  शकल  में  या

 दूसरी  दालों  में  प्रगति  ज़मीनों  को  बेच  दिया  ga  उस  तरह  जो  मुनाफाखोरी  की  है  उस  मुनाफाखोरी

 को  रोकने  का  कोई  इन्तजाम  होना  चाहिये
 और उस पैसे

 उस
 पैसे  को

 मुआवजे  की  शकल  में  काश्तकार  को  या
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 किसान  को  जिसका  कि  उस  पर  कब्जा  पुरी  तौर  पर  उसे  मिलना  चाहिए  यदि  वह  ज़मीन

 बंजर  तो  उस  का  सारा  पैसा  उस  गांव  को  मिलना  क्योंकि  वह  सारी  ज़मीन  उस  गांव  की

 होने  वाली  थी  i  ford  जब  Pau  का  अधिनियम  तो  वे  उस  को  कोटे  में  ले  गए  ।  उस  में दो

 साल  लग  गए ।  ee a  में  एक  नया  संशोधन  पास  करा  लिया ।  ऐसी  हालत  में  उन  को  तो  ल.भ

 हुआ  ग्रार प्राज प्राज  हम  भी  उन  को  लाभ  दे  रहे हैं  कि  उन्होंने  जमीन  बेची  उस  जमीन  के  टुकड़े  कर

 दिए  तो  वह  लाभ  उनकी  जेब  में  जाय  ।  o { &  कोई  न्याय  नहीं  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जिस  का  aw  था

 जिस  का  श्रधघिकार  वह  उस  को  मिलना  चाहिये  ।  श्राप  ज़रा  कल्पना  कीजिए  कि  जो  काश्तकार

 पहले  वहां  भूमिदार  बनता  कौर  उसको  लाभ  प्राप्त  वह  कया  करेगा  ।  गांव  से  दहर  में  प्रकार

 मज़दूरी  करने  के  भ्र ति रिक्त  उस  के  पास  कोई  उपाय  नहीं  है  ।  श्री  दौलता  ने  कहा  कि  अराज  जहां

 पार्लियामेंट हाउस  बना  हुआ है  वहां  कभी  किसान  लोग  थे  ।  उस  व्यक्ति का  ख्याल  जिस

 की  कमी  थी  ।  उस  को  प्लाट  बना  कर  बेंच  दिया  ।  जमींदार  को  तो  मनाफ़ा  मिल  लेकिन  किसान

 को  क्या  मिला
 ?

 किसान  को  भी  कछ  मिलना  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करना  चाहता

 हूं  कि  वह  इस  विधेयक  में  इस  तरह  का  कोई  प्रबन्ध  अवद्य  करें ।

 भारतम  बात  कौर कह  कर  मैं  बेठ  जाना  चाहता  हुं  ।  वह  यह  है  कि  जब  हम  एक  समाज

 बादी  समाज  की  रचना  करने  जा  तो  गांवों  के  उन  हरिजनों  को  भी  हमें  नहीं  भूलना  जिन के  पास

 अराज  जमीन  नहीं  है  ।  प्रा  ज  दिल्‍ली  के  देहात  में  किसी  हरिजन  के  पास  भूमि  नहीं  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  मूल

 अधिनियम  में  जिन  अठ  प्रकार  के  लोगों  को  प्रसाद  करार  दिया  गया  है--जिन  में

 अन्धे  वगैरह  हैं--उन  को  लाभ  पहुंचाने  की  कोई  व्यवस्था की  जानी  चाहिए  ।  लेकिन उन  की  भूमि

 उनकी  मर्जी  पर  न  छोड़ी  जाए  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  उन  खेतिहर  मज़दूरों  की  सहकारी  समिति  बनाई

 जाये  भ्र  वह  भूमि  उस  को  दे  दी  जाय  ।  जो  बड़ी  अधिक  भूमि  ऊसर  पड़ी  हुई  उस  को  भी

 कारी  समितियों को  दे  देना  चाहिए  ।  उस  से  हमारे  दिल्‍ली  के  देहात  में  रहने  वाले  नान-एग्रीकल्चरिस्ट

 मजदरों को लाभ मिलेगा को  लाभ  मिलेगा  ।

 में  प्राशि  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  मेरे  इन  सुझावों पर  ध्यान  देंगे  कौर  इन  को  कार्यान्वित

 करेंगे  ।

 श्री  यादव  (  बाराबंकी )  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  अभी  हमारे  एक  मित्र  ने  एक  कविता  के  साथ

 भाषण  शरू  किया  था  ।  मुझे  भी  एक  शेर  याद  गया  है  ।  वह  यह  है

 बहुत  शोर  सुनते  थे  पहलू  में  दिल  का

 जो  चीरा  तो  एक  कतरा  खन  का  निकला 1

 र्स  वाद-विषाद में  नगर  की  भी  चर्चा  जहां  कि  प्रभी  कांग्रेस  का  इजलास  11.0  था
 ।  उस

 की  चर्चा  इस  रूप  में  की  गई  कि  सतारूढ़  दल--कांग्रेस  पार्टी--अरब  भूमि-सुधारों  के  सम्बन्ध  में  कोई

 इतना  बड़ा  क्रांतिकारी  कदम  उठाने  जा  रही  है  ,  जिस  से  सही  मायने  में  देश  के  छोटे  किसानों  का

 साधन  लेकिन  इस  विधेयक  में  मैं  पाता  हूं  कि  हरिजनों  ae  किसानों की  छोटी  मोटी  सुविधा

 देने  के  कोई  ऐसा  आमल  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  रहा  जिस  से  खेती  के  सिलसिले  मेंदेश

 को  एक  क्रांतिकारी दिशा  मिलती  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अब  तथ  जिन  लोगों  को--विशेष

 कर  उस  कौर बैठ  ते  वाले  सदस्यों  जिन  में  बहुत  से  हरिजनों
 a

 किसानों  क  हित  wy  बात  करते

 इस  विषय  में  कोई  रहा  वह  भ्रम  उन  के  दिमागों  से  दूर  हो  जाना  चाहिये  कौर  उन  को

 ज्ञात  हो  जाना  चाहिए  कि  जो  प्रस्ताव  पास  किया  गया  हे--जिस  की  रूप-रेखा  अराज  हम  इस  सदन  में

 देख  रहे  हैं--वह  चुनाव  में  ग़रीब  लोगों  के  मत  लेने  की  कोशिश  है--वह  एक  भ्र भि नय  मात्र  है
 ।  धारा

 22 (Tz)  में  खदकाइत  की  डेफ़ीनीदान दी  गई  जो  कि  इस  प्रकार  है  जो  लोग  स्वयं  खेती  करते

 324  (AI)
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 यादव

 अ्रपने  नौकरों  या  किराये  के  मज़दूरों  से  खेती  करवाते  वे  खुद  काश्त  करनें  वाले  लोग  समझ

 जायेंगे  इसी  के  अनुसार  उन  को  भूमिधर  भी  बना  दिया  जायगा
 ।  अगर  हम  इस  डेफ़ीन/शन पर

 मह  थी  be CO nN  सगा  कि  नगी  mate  में  querer  eer  को  एक  त  दी  गारने  मग्गा

 खुदकाइत  का  मतलब  है  कि  जो  स्वयं  खेती  करे--इस  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  किसी  दूसरे

 खेती  करवाई  जाये  ।  होना  तो  यह  चाहिए  कि  भूमि  का  मालिक  वहीं  जो  वास्तव में  स्वयं

 करे  अपने  हाथों  से  धरती  को  चीरे  लेकिन  भूमि  का  मालिक  वह  व्यक्ति भी  हों

 जो  स्वयं  खेती  न  करता  दूसरों से  करवाता  या  शायद  दूसरे  ही  करते  पौर  उस
 को

 लगान  देते  हों  ्र  खसरा  खतौनी  में  उस  का  नाम  दर्ज  हो  इस  प्रकार  वह  भूस्वामी  बना  तो

 फिर  किसानों  को  कया  लाभ  होने  वाला  दिल्‍ली  की  तो  विचित्र दशा  है  ।  यह  तो  इस  देश  में  एक

 प्रकार  से  एक  विदेशी  टापू  यह  कानून  अंग्रेजी  भाषा  में  बनने  वाला  है  ।.  हरिजन
 लोग  सब  से

 पिछड़े हुए  होते  हैं  ।  उन  को  तो  हिन्दी  या  उर्द  भी  नहीं  परन्तु  उन.के  लिये  यह  कानून  में

 बनाया  जा  रहा  है  इस  मे ंभी  उन  के  लिए  जो  व्यवस्था  की  जा  रही  उस  से  उन  को  कायदे  के

 बजाए  नुक्सान ही  होगा  |  हम  ने  सोचा था  कि  अभयंकर  तगर  कांग्रेस  के  बाद  इस  सिद्धान्त  पर

 किया  जायगा  कि  भूमि  का  मालिक  वही  ज़ो  स्वयं  खेती  करेगा  और  जो  नहीं  उसको  भूमि

 नहीं  मिलेगी  कौर  इस  तरह  से  इस  देश  के  गरीब  किसानों  को  लाभ  लेकिन  राज  उन  शझ्राद्याओं

 पर  तुषार पात  है  ।  इस  धारा  के  दि  दिल्‍ली  में  खुद  करनें  वाले  लोग  जिन  के  पास

 सेकड़ों एकड़  कमी  है  भ्र ौर  उस  के  अतिरिक्त  झ्राजीविका  के  wea  साधन  भी  उन  के  पास  मौजूद  हैं  ।

 सरकार  उन  से  कछ  लेने  के  बजाय  इस  कानन  के  द्वारा  उन  की  स्थिति  मजबूत  करनें  जा  रही

 है  ।

 हम  एक  भूमि  सुधार  तजुर्बा  कर  रहे  हैं  प्रौर  तुम  पांच  दस  साल  श्र  इंतजार  करो  कौर  उसके

 बाद  बहुत  मुनाफा  बहुत  मौज  कर  सकोगे  |  राधा  रमण  जी  के  artery  का  भी  यहां  जिक्र  किया

 गया  है
 ।  में  नहीं  चाहता  था  कि  उसका  मैं  जिक्र  करूं

 ।
 लेकिन  प्रभी  हमारे  एक  मित्र  ने  सन्‌  ५७  का

 जिक्र  किया  दिया  कौर  हमारे  दौलताना  साहब  ने  भी  जो  कछ  कहा  उससे  कछ  थोड़ी  सी  जानकारी मझे

 हो  मैं  नहीं  जानता  था  कि  दौलताना  साहब

 Tea  महोदय  दौलताना  साहब  तो  पश्चिमी  पंजाब  में  रह  गये  |  यह  तो  दौलता  साहब

 @  |

 श्री  इसके  लिए  मैं
 रोका  धन्यवाद  करता हूं

 ।  WAT
 रमण  साहब  नें  जो  एमेंडमेंट दी  है

 उस
 से

 मुझे  उन  के  साथ  शिकायत  थोड़ी  है
 ।
 मैं  तो  देखता  हूं  कि  हमारे  नेहरू  जी

 के
 मंत्रीमंडल  में  राज

 भी  ५७
 के  मौजूद  हैं  ्र  arse  भी

 अ्रपदा
 सिर  ऊंचाਂ  किये हुए  हैं  ।  ara  भी  सुरया  शुगर

 फैक्ट्री  जो  कि  डिस्ट्रिक्ट  गोरखपुर  में  किसानों  पर  गन्ना  न  देंने  की  वजह  से  गोली  बरसाई
 गई  है

 aire  दो  श्रादर्मियों  को  जान  से  मार  डाला  गया  है
 ।

 are
 भीं

 सन्‌
 ५७

 कें  गहरा
 लोग  ।  मैं

 ०. हूं  कि  अगर  श्राप  कांग्रेस  के
 अन्दर

 श्री
 राजा

 रमण  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जिन्होंने  जमीन  खरीदी थी  वे

 लोग  सन्‌  ५७
 में  जिन्दा  भी  नहीं  थे  कौर  उन  के  परिवार  भी  नहीं  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  as  ऊपर  थोड़ी  सी  रोक  लगावें a  कोई  ऐसी  बात
 न  कहें  जो  नहीं  कहनी  चाहिय े।

 श्री  या
 उपाध्यक्ष

 जो  कछ  ह  रहा  हूं  यह  एक  असलियत r
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 कोई  कोई  असली  बात  भी  ऐसी  होती  है  जो  कि  नहीं  कही  जानी  चाहिये  ।

 जो  यादव
 :

 उपाध्यक्ष  मैं  आपकी  बात  मानता  हूं
 ।

 हमारे  बुजुर्ग  पंडित  पंत  ने  कहा  हैं  कि  ३०  एकड़  की  एक  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ।  इस  सीमा की
 बात

 की  कलई  भी  भ्रमर  मैं  खोलूं  तो  खुल  जायेंगी  ।  तीस  एकड़  की  सीमा  का  मतलब  यह

 है  कि  कोई  भी  भूस्वामी  तीस  एकड़  से  शरीक  जो  भी  उस  के  पास  जमीन  है  उसको  बेच  सकता  है  कौर

 यह  नागपुर  प्रस्ताव  का  यकीनी  तौर  पर  अ्रसली  मतलब  निकलता  है  ।  मैं  समझता  हूं  अगर  गवर्नमेंट

 सचमुच  सीरियस  होती  तो  दिल्‍ली  भूमि  सुधार  जैसे  छोटे  से  विधेयक  में  वह  कहं  सकती  थी  कि  अ्रधिक  से

 अधिक  जोत  की  सीमा  कया  होगी  अर  कम  से  कम  जोत  की  सीमा  क्या  होगी  ।  यह  न  कर  के  कानन  में

 यह  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  कि  तीस  एकड़  से  अघिक  ज़मीन  को  वह  बेच  सकता  ट्रांसफर  कर

 सकता  है  ।  इसका  साफ  शरथ  यह  है  कि  we  किसी के  पास  १५००  एकड़  भूमि  है  तो  जो  अतिरिक्त

 भूमि  है  वह  उस  से  नहीं  छीन  ली  जाएगी  लेकिन  इसका  अर्थ  यह  है  कि  जो  फालतू  जमीन  है  उसको  वह

 मनमाने  ढंग  से  जब  कभी  भी  चाहे  दौर  जिस  किसी  के  हाथ  में  बेचना  भी  चाहे  झ्र ौर  जितनी  कीमत  पर

 भी  बेचना  चाहेवह  बेच  सकता  है  ।  प्यार  सरकार  थोड़ा  भी  चाहती  होती  कि  किसानों का  फायदा  हो

 तो  वह  वैसा  भी  कर  सकती  थी  शौर  उसने  इस  भूमि  सुधार  कानून  में  निम्नतम  ate  प्रीतम  जोत

 की  सीमा  निर्धारित  न  कर  उस  सीमा  से  ग्रसित  जमीन  अपने  हाथ  में  न  लेकर  अर  उसको कम  से

 कम
 हरिजनों  a  खेतिहर  पंजरों  में  न  बांटने  की  बात  इस  कानून  को  झ्र भि नय मात्र  बना  दिया

 है  कौर  इस  कानून  को  निदेशक  सा  बना  दिया  इससे  कुछ  खास  फायदा  होने  वाला  नहीं है

 fart  के  पास  तीस  एकड़  से  अधिक  भूमि  होगी  वे  भूस्वामी  wat  ज़मीन  को  किस  के  पास

 क्या  वे  उस  को  हरिजनों  के  हाथ  बचेंगे  या  दूसरे  खेतीहर  मज़दूरों
 फेंके  हाथ  बेचेंगे  ?  दिल्‍ली  में  जहां

 भूमि  की  कीमतें  इतनी  बढ़ी  हुई  कौन  हरिजन  है  जो  उनको  खरीद  सकेगा ?  कौन  किसान है

 जो  खरीद  सकने  की  ताकत  रखता  है  ?  ज़मीन  किस  के  पास  रहनी  इसका  फैसला  किया  जाना

 चाहिये था  ।  में  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  यहां पर  यू  ०  पी०  के  कानून  की  बड़ी  चर्चा  की

 गई  कहा  गया  है  कि  यह  कानून  यू
 ०  पी०  के

 माडल
 पर  तैयार  किया  गया  है  ।  मैं  समझता हूं

 कि  चूंकि  यह  बिल  यू ०  पी० के  माइल  पर  तैयार  किया  गया  इसलिए  यह  कौर  भी  खराब  है

 क्योंकि  मेरे  विचार में  यू  ०  पी०  का  कानून  भी  को  ई  बढ़िया  कानून नहीं  है  ।  राज  हमारे  देश  में  क्या  हो

 रहा  है  ?
 हमार  देश  में  यह  हो  रहा  हैं  कि  इ  हीं  कानूनों  का  सहारा  लेकर  कुछ  लोगों  की  रोटी

 शर  रोज़ी  उन  से  छीनी  जा  रही है  प्रौढ़  दूसर  उत्पादन  के  साधन  कल  कारखानों  की  शकल  में

 पूंजीपतियों  के  हाथ  में  एकत्र  होते  जा  इसी  तरह  से  भूमि  के  सम्ब  ध  में  बनाये  गये  कानूनों  का

 फायदा उठा  कर  यहां  के  लखपति  कौर  करोड़पति जा  जाकर  ज़मीनों  पर
 भी

 कब्जा  करते  रहे  |

 बिजनौर की  ही  मैं  बात  करता  हूं
 ।

 वहां  पर  बिड़ला  साहब
 ने  कम

 से
 कम  १०,०००  एकड़  का

 काम  बना

 लिया  है  ।  इस  तरह  से  are  भूमि  भी  बड़े-बड़े  लोगों  के  हाथों  में  चली  जा  रही  है  जिसका  नतीजा  यह

 होगा  कि  जो  हरिजन  कौर  काश्तकार  हैं  वे  मजदूरी  ही  करेंगे  उनको  रोजी  रोटी  नहीं  मिल

 पायेगी ।

 इसलिए  श्राप  समत  की  बात  करते  भूमि  सुधारों  के  कानून  की  बात  करते  हैं

 हरिजनों  दात  करा  हें  तो  कानून  में  आपको  यह  व्यवस्था करनी  चाहिये  कि  छोटी  से

 aT  वर  सकतें  श्र 4
 छोटी  जोत  की  क्या  इतना  10.0  DL  WD  |  ag  बिल्कुल  आसान बात  है  ।

 बिना  किसी  कठिनाई  के  ड्राप  यह  कर  सकत  थे  ।  बाप  यह  कर  सकते  थे
 कि  एक  खानदान  में
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 जिस  में  स्त्री  पुरुष  और  व,न  बच्चे  हों  श्र  वे  ही  परिश्रम  से  बिना  मशीन  का  सहारा  लिये

 जितनी  खेती  कर  सकते  उस  से  तीन  गुना  से  अधिक  उनके  पास  भूमि  नहीं  होनी  चाहिय े।

 अगर  उस
 से  अधिक  भूमि  हो  तो  वह  पहले  हरिजनों  में

 दौर  उस
 के  बाद  दूसरे खेत  मजूरों  में

 जो  लाभ  पर  जोत  वाली  है  उनके  हाथ  में  जानी  चाहिये  ।  नगर  ऐसा  गया  होता  तभी

 जाकर  खेती  के  कानून  का  कोई  प्र्  होता  ।  लकिन  मौजूदा  विधेयक  से  कोई  खास  लाभ  नहीं  होने  जा

 रहा  है  ।  इसका  फल  यही  होगा कि  नोक-सभा के  बने  हुए  कानून  में  एक  कौर  कानून
 का  इज़ाफा

 हो  कुछ  हरिजन  लोगों  की  जेबों  कुछ  गरीब  लोगों  की  जेबों  से  पैसा  वकील  लोगों  के

 पास  चला  जाएगा  कौर  वे  बेचारे  अदालतों  के  चक्कर  में  पड़  जायेंगे  ।  इस  लाभ  के-प्रतिरक्षित शर  कोई

 लाभ  इससे  नहीं  होने  वाला  है  ।

 काम्पैंसेशन के  बारे  में  यहां  एक  बात  कही  गई  है  |  इसका  मैं  विरोधी  हुं  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  जब  किसी  किसान  की  भूमि  किसी
 भी

 से  एक्वायर  होती  हैं  तो  उसको  काम्पैंसेशन  उसी

 सूरत  में  मिल  जब
 रसे

 पास  कोई  दूसरा  गुज़ारे ८1  ज़रिया  ह्  अर  गुजारे  का  कोई  दूसरा  जरिया
 न

 हो  तो  सरकार  को  चाहिये कि  उसकी  रोटी  रोजी  की  व्यवस्था  उसको  किसी  दूसरे  काम  पर

 जिस  से  उसकी  रोटी  रोज़ी  चल  सके  |

 अब मै  बंजर  भूमि  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हुं  ।  बंजर  भूमि  के  बारे  में  जो  भूस्वामियों

 को  मुश् ना वज़  की  बात  कही  गई  हैं  मैं  उसका  विरोधी  उनको  मुआवजा नहीं  मिलना  चाहिए
 ।  वह  भूमि

 ग्राम  में  या  पंचायतों में  तो  श्रव्य  जाए  लेकिन  सरकार  इसी  के  साथ-साथ यह  भी  व्यवस्था

 करे  कि  उस  भूमि  पर  सहकारी  खेती  होगी
 उस

 सहकारी  खेती  का  फायदा  केवल  पौर  जॉं
 खेत

 मजूर  लोग  है ंउ  हों  को  मि  गा  ।  अगर  ऐसा  किया  तो  कुछ तो  लोगों  बेकारी  दूर  होगी

 और  कुछ  हद  तक  बेरोजगारी भी  दूर  होगी ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  गरी  त  हरिजनों  को  नकलें  नहीं  मिलती  कागजात  नहीं  मिलते

 हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 ।
 मैं  चाहता  हूं  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  बिल  में  यह

 व्यवस्था  करें  कि  लेखपाल  या  पटवारी  जो  भी  वहां  पर  जमीन  के  कागजात  से  सम्बन्धित

 कारी हो  उसके  लिये  यह  जरूरी  हो  जाय  कि  जितने  भी  किसान  हैं  सनौर  जो  खेती  करत ेहैं  उन  सब

 को  खसरा  खतौनी  की  नकल  रूप  से  हर  साल  के  बाद  दे  दी  जाया  करे  ।  अगर  यह
 व्यवस्था

 हो  जाय  तो  बहुत  में  गरीब  किसानों  को  लाभ  हो  सकता  है  ।

 इन
 दाब्दों के साथ

 के  साथ  म  प्रीत  में  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  मौजूदा  विधेयक  हूं  इस

 में  न  तो  कोई  विशेष  बात  है  भ्र ौर  न  ही  कोई  क्रान्तिकारी  सुझाव  है  कौर
 न

 ही  इस  से  कोई  बहुत  बड़ा

 फायदा  होने  जा  रहा  है
 ।

 हां  थोड़ा  सा  लाभ  एक  छोटे  से
 वर्ग

 को  अवद्य होने होने  वाला है  ।  कौर

 जहां  पर  लाभ  की  बात  श्राती  है  इस  का  मैं  सदैव  स्वागत  करता  हूं  भी  करता  इस  में  विरोध

 होना
 भी

 नहीं  चाहिये  ।  लेकिन  इस  के  साथ  ही  साथ  मैँ  इतना  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 |
 भ्रभ्यंकरनगर के

 के  प्रस्ताव  की  भोर  ध्यान  श्राप  दें  तो  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  इस  विधेयक  के  बारे  में
 मैंने  जो  सुझाव  दिये  हैं  ,  उन  की  कौर  का  ध्यान  अवश्य  जाना  चाहिये  उन  को  सदैव  आप  को

 afte  में  रखना  चाहिय े।

 श्री  प्र/जत
 सिर

 सरहदी
 :

 विधेयक  का  मूल  सिद्धान्त  तो  ठीक  ही  है  ।
 मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि

 १५  गांवों  के  किसानों  को  दिल्‍ली  भू य  ee.
 ५
 मि  सुधार '  विनियम  के

 श्रन्तगंत  न  लाया
 जाय

 ।
 यह

 बात
 दफ

 ही

 मूल अं  प्रेमी  में
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 दिल्‍ली  भूमि  सुधार  )  विधेयक  ११९.

 है  कि  जो  भेदभाव  किया  गया  था  उसे  दूर  कर  देना  चाहिये  ।  फिर  भी  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  स्थिति

 को  समक्ष  रख  कर  ही  विचार  करना  चाहिये  ।  इस  पर  विचार करते  हुए  हमें  दो  बातों  का  ध्यान

 चाहिये  ।  एक  यह  कि  एक  बड़े  नगर  के  रूप  में  दिल्‍ली  के  विकास पर  इस  का  क्या  पड़ता

 are  दूसरा यह  कि  जिन  लोगों  की  भूमि  ली  जाय  उन्हें  उस  का  पूरा-पूरा  मुआवजा  दिया  जाये  ।

 दिल्‍ली  का  विकास  तो  होना  ही  शायद  इसी  ही  दिलती  भूमि  सुधार  gy

 के  कई  उपबन्धों  को  कई  एक  ग्रामों  में  लागू  नहीं  किया  गया  था  |  यह  एक  महान  समस्या  है  ।  यदि  इर

 अ्रधिनियम  को  सरकार  वापिस  लेना  चाहती  है  तो  हमें  कोई  श्रापत्ति नहीं  परन्तु  दिल्‍ली  के

 दिल्‍ली  की  गंदी  बस्तियों को  साफ  करने  तथा  दिल्‍ली  की  बढ़  रही  भीड़-भाड़  को  दूर  करने के  लिये

 सरकार  को  समूचित  योजना  प्रस्तुत  करनी  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  पर  विचार  करते  हुए  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  है  कि  दिल्‍ली  इस  देश  की

 राजधानी है
 ।

 विभिन्न  देशों  की  राजधानियों की
 आबादी

 इसी  प्रकार बढ़ी  जिस  प्रकार की  दिल्‍ली  की

 बढ़  रही  है  ।  इस  के  अ्रतिरिक्त हमें  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  होगा  कि  दिल्‍ली में  दरबारियों

 केਂ  लगभग  Yooe  परिवारों  ने  भूमि  के  छोटे-छोटे  प्लाट  खरीदे  हैं  ।  उन्हें  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिए ।

 श्री  राधा  रमण  यह  संरक्षण  २७  RENE  तक  चाहते  परन्तु  मेरा  कहना  है  कि  यह  १९४५८

 भी  हो.जाय  तो  कोई  हज  नहीं  ।  साथ  ही  इस  माम  ने  में  किसी  प्रकार  का  भेद  भाव  नहीं  किया  जाना

 चाहिये  ।

 इस  के  भ्र ति रिक्त  कई  एक  ऐसे  स्थानों  पर  भी  आवास  के  लिये  इमारतें  बनाने  के  हेतु  शरणाधियों

 ने  प्लाट  खरीदे  हैं  परन्तु  उन  स्थानों  पर  किसी  भी  प्रकार  की  नागरिक  सुविधायें  नहीं  हें  सरकार  को  ऐसे

 स्थानों  पर  सड़कों  इत्यादि  की  व्यवस्था  करने  का  भी  प्रबन्ध  करना  चाहिये  ।  यह  एक  जीवित  समस्या है

 श्र  दिल्‍ली  की  बढ़  रही  भीड़-भाड़  की  दृष्टि  से  इस  का  हल  करना  बड़ा  आवश्यक  है  ।  मैं  विधायक के

 उपबन्धों  का  विरोधी  नहीं  ।  मैं  उन  का  समर्थन  करता  हुं  ।  परन्तु मेरा  निवेदन  है  कि  १९५८,  १९५७

 से  ya  भूमि के  प्लाट  खरीदने  वालों  को  संरक्षण  दिया  जाये  ।  कौर  इन  छोटे  छोटे  प्लाटों  को  एकीकृत

 कर  के  इन  के  विकास  की  योजनायें  का  निर्माण  किया  जाय  ।

 श्री  राधा  रमण  :  सभापति  जो  संशोधन  विधेयक  इस  सदन  के  सामने  इस  समय

 उसके  बारे  में  यहां  पर  काफी  नुक्ताचीनी  हुई  है
 ।

 वेसे
 तो

 सभी  वक्ताओं  ने  इसका  स्वागत  किया

 है  इससे  समझा  है  कि  यह  हमारे  उन  बहुत  से  गांवों  के  वासियों  के  लिये  फायदेमंद  होगा

 जिनके  लिये  यह  बना  है
 ।  हमारी बहस  में  बहुत  सी  बातें ऐसी  कही  गईं  जोकि  इस  बिल

 से
 बहुत

 ताल्लुक नहीं  रखतीं  ।  वे  बड़ी  पालिसी  की  बातें  हे  प्रौढ़  उनको  हम  एक  बार  नहीं  हजार  बार

 दोहरा  चुके  हें
 ।

 इसलिये  उन  बातों  की  बहस  में  नहीं  चाहता  जोकि  यहां  रखी  गई  है
 ।

 att  इस  विधेयक  से  उनका  सम्बन्ध  नहीं  ।  में  सिफ  उन  दो  चार  बातों  का  जवाब  देना  चाहता  हूं
 जो  कि

 मेरे  संशोधन  से  ताल्लुक  रखती  हें
 ।

 में  यह  मानता  हूं
 कि

 देहात  के  लोगों
 को  बहुत

 काफी  तकलीफ  है  ।  मगर  यह  भी  कहूंगा  कि  देहात  वालों
 को  ही  तकलीफ  दहर  वालों को

 नहीं  या  गरीबी  देहात  में  ही  बसती  शहर  में  गरीबी  नहीं  इस  तरह  से  किसी  चीज़
 को

 देखने

 से  हम  इन्साफ  की  नजर  से  उस  चीज़  को  नहीं  देख  सकते  ।  साथ  में  यह  भी  है  कि  यहां  पर  कोई

 बात  कहीं  जाय  बिना  सोचे  समझे  यह  भी  ठीक  नहीं  है
 ।

 बिना  तराजू  पर  तोले  हुये  किसी को  लाला

 कह  दिया  किसी  को  चौधरी  कह  दिया  किसी  को  पूंजीपति कह  दिया  जाय  या  किसी को

 we  दिया  जायਂ  कि  कंगाल तो  यह  सब  बातें  बेकार की  हे  ।  हम  इस  सदन  में  बैठते  हैं  कुछ

 अपने  दिमाग  को  खोलने  के  कुछ  जानने के  लिये
 जो

 सही  बात  हो  उसको
 कहने  के  लिये

 ।

 वह  किसी  के  जरिये  से  कही  वह  इन्साफ  के  तराजू  हक  के  तराजू  पर  सही  बगती  हो
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 तो  उसे  मान  लिया  जाना  चाहिये  ।  उस  के  ऊपर  थ्रो  करने  से  हम  सब  लोग  इन्साफ  से  दूर  जाते

 पास  नहीं  wa  ।

 सबसे  पहले  मैं  यह  कहता  हुं  कि  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  में  एक  लमहे  के  लिये

 भी  यह  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  कि  राज  जो  गांव  वाले  शरवनी  किसी  जमीन  पर  खेती  करते  हैं

 और  अपनी  मेहनत  a  मशक्कत  से  उस  जमीन  को  पालते  ओर  पोसते  कोई  भी  कानून  उनको

 उस  जमीन  का  मालिक  बनने  से  रो ४  |

 हमने  इसे  aged  तय  किया  है  ae  इस+  मुताबिक  हम  कमल  करते  चले  जाते  हे  |  हमारा

 दिल्‍ली  a  डरिफ़ाम्सें  बिल  जोकि  प्रिंसिपल  बिल  है
 वह  इसी  झा शय  के  मातहत  विधान  सभा  में  पासਂ

 हुमा  य्रौर  उसका  हम  सभी  ने  स्वागत  किया  ।  सन्‌  PERS  में  जो  एक  संशोधन  इस
 +  मुताल्लिक़  लाया

 गया  उसक  बारे  में  भी  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  बड़ी  सफाई  के  साथ  बताया  है  कि  जब  वह  प्रिसीपल

 विधेयक  पास  हुजरा  था  तो  उस  वक्त  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  की  कुछ  जमीनें  उन  जमीनों  का  हालांकि

 अभी  वारो  न्यारा  नहीं  gar  था  लेकिन  नोटिफि  था  जब  तमाम  शहर  के  पास  पास  की

 जमीन  को  जो  किसी  भी  लोकल  बाडी  के  मातहत  ताती  उस  विधेयक  में  छट  दी  गई  थी  तो  कोई

 वजह  नहीं  थी  कि  इन  जमीनों  को  जोकि  नोटिफाइड  थीं  या  जो  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  की  थीं  उनको  न

 बचाया  जाता  |  यह  एक  पक्षपात  नजर  भ्राता  था  वह  संशोधन  के  रूप  में  विषयक  फिर  आया

 और  विधान  सभा  ने  उसे  पास  किया  लेकिन  उसके  बाद  देखा  गया  कि  उन  जमीनों  पर  जोकि

 दिल्‍ली  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  की  जमीनें  देहाती  भाइयों  को  तकलीफ  थी  अर  नुकसान  होता  था

 ऐसे  देहाती  भाई  जो  उन  पर  काश्त  करते  थे  तौर  मेहनत  कौर  मशक्कत  करके  अपनी  अजीविका

 को  चलाते  थे  उनको  दिक्कत  महसुस  होती  थी  ।  कुछ  मित्रों  के  उधर  ध्यान  दिलाने  पर  हमारे

 गृह  मंत्री  ने  उस  पर  गम्भीर  विचार  किया  झर  यह  मुनासिब  समझा  कि  नगर  इन  १५  गांवों  को

 वापिस  उसी  शक्ल  में  ले  जाया  जाय  जो  सन्‌  १९५४  के  विधेयक  के  मुताबिक  हो  तो  बहुत  से  देहाती

 भाइयों  को  कुछ  श्रीराम  पर  राहत  मिलेगी  ।  बात  बहुत  मुनासिब  थी  कौर  इसको  हमने  स्वीकार

 किया  ate  उस  निर्णय  का  ही  यह  नतीजा  है  कि  राज  यह  बिल  गह  मंत्री  महोदय  की  तरफ  से  सदन

 के  सामने  विचार  उपस्थित  है  ।

 सवाल  fa  इतना  शकर  पड़ता  है  कि  जब  सन्‌  १९५४  में  एक  बिल  श्रापने  पास  किया  ।

 उसके  बाद  झ्रापने  उसका  संशोधन  किया  तो  यह  कह  देना  तो  बहुत  ara  बात  होगी  कि  बहुत
 से  लोग  जो  बड़े  मालदार  शहर  के  अन्दर  रहते  बड़ी-बड़ी  जमीनें  खरीदते  हें  ौर  इसमें  कोई
 शक  नहीं  है  क्योंकि  हकीकत  भी  यही  है  कि  सैकड़ों  कोलोनाइजसं  ने  खास  पास  की  हजारों  बीघे

 जमीन  खरीदी  है  ।  हम  बराबर  इस  चीज़  का  विरोध  करते  चने  भराये  हूं  और  हमने  सरकार  से  कहा
 है  कि  ऐसे  ख़रीददारों  से  जो  कि  गरीब  काश्तकारों  शर  ग्रामीणों  की  ज़मीनें  खरीद  कर  मुनाफा
 उठाते  हूँ  उनको  ऐसा  करने  से  रोकना  चाहिये  ।  उसके  खिलाफ़  कोई  भी  भ्रामक  नहीं  है  कौर  ज़ाहिर
 है  कि  कोई  इंसाफ  पसन्द  आदमी  हो  भी  नहीं  सकता  लेंकिन जब

 श्राप  उनका  नाम  लेकर  बहुत  से
 उन  छोटे  छोटे  शहर  में  रहने  वाले  ख  रीदंदारों  को  जिनकी  कि  बाबत  कभी  सरदार  श्रजित  सिंह  सरहदी
 ने  ज़िक्र  किया  उनको  श्राप  उनके  हकूक  से  डिप्राइव  करना  चाहते  हैं  तब  मेरी  समझ  में  एक  इंसाफ
 की  बात  श्राप  नहीं  करते  है  ।  हमको  सोचना  पड़  जाता  है  कि  पाया  वह  ठीक  है  या  नहीं  ।

 दिल्‍ली  के  भ्रमर  दिल्‍ली  म्युनिसपैल्टी  का  जो  एक  रक़बा  था  या  जो  उसकी  हद  वह  सन्‌
 १९५२  से  पहले  जब  कि  हमारी  विधान  सभा  नहीं  बनी  बहुत  थोड़ा  रकबा  था  औरतें में  समझता
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 हूं  कि  साज  जितना  है  उसका  शायद  भाषा  होगा  ।  गांवों  में  बहुत  ज्यादा  रक़बा  शामिल  था

 लेकिन उस  जमाने  के  भ्रन्दर  गोवा  के  अन्दर  बहुत  सारी  म्युनिसिपल  कमेटीज  करीब-करीब

 ८,  १०  लोकल  बाडीज  बनीं  कौर  उन  तमाम  लोकल  बॉडीज़  के  अन्दर  में  यह  दावे  के  साथ  कह

 सकता हुं  कि  सैकड़ों  ऐसे  गरीब  किसान  मौजूद  थे  जो  कि  खेती  करते  थे  शर  जो  कि

 उस  जमीन  की  उपज  से  झ्र पनी  गार्ड  करते  थे  और  अपने  बाल  बच्चों  को  पालते  थे  ।  लेकिन  जब

 वह  लोकल  बाडीज़  बनीं  शर  जब  सन्‌  १९४५४  का  यह  दिल्‍ली  लंड  fears  ऐक्ट  पास  किया  गया

 तो  उस  वक्‍त  यह  ख्याल  नहीं  किया  गया  कि  उन  ग्रामीणों  को  जमीन  दे  दी  जाय  ।  अथवा  गांव  सभा

 नें  उस  वक्त  यह  फैसला  किया  कि  शहर  के  हिस्से  फे  भ्रमर  जो  रक़बे  श्री  गये  हों  या  जो  लोकल

 बॉडीज़  के  मातहत  ्  गये  उनके  भ्रमर  चाहे  कोई  काश्तकार  मरता  हो  या  जीता  हो  अमीर

 हो  चाहे  गरीब  उन  सब  को  ऐग्जम्पट  कर  दिया  यह  अगर  अपन  उस  वक्त  सोचा  तो  मेरी

 समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  कौन  सी  चीज  ऐसी  ग्रा  गई  जिस  पर  कि  ऐतराज़  किया  जाय  ।

 किसी  arent  ने  जो  उन  १४  गांवों  ai  इन्दर  अपनी  ज़मीन  रखता  है  प्र  वह  कारत  की  जमीन  नहीं

 वह  बंजर  जमीन  कारत  की  ज़मीन  के  बारे  में  इस  संशोधन  के  कोई  सवाल  नहीं  है  क्योंकि

 हर  एक  यह  मानता  है  कि  जो  व्यक्ति  किसी  जमीन  पर  कान्त  करता  है  वह  तो  उसकी हो  गई  उस  पर

 किसी  का  क़ब्जा  नहीं  हो  सकता  कौर  वह  उसी  को  मिलेगी  जो  कि  उसपर  कारत  करता  है  |  सवाल

 सिफ  ऐसी  जमीनों  का  है  जो  कि  वेस्ट  लेंड  क़रार  दे  दी  गई  हे  या  जो  बंजर  जमीन  है  कौर  ऐसी

 जमीनों  के  प्रामतौर  से  बहुत  से  छोटे-छोटे  हिस्से  चाहे  किसी  बड़े  आदमी  ने  करा  कर  लोगों  को

 बेच  दिये  हें  या  सीधे  किसी  ने  खरीद  लिय  हे  कौर  इस  तरह  की  जमीनों  को  खरीदने  वाले  दाहर  में  भी

 रहते  हे  शर  गांवों  में  भी  रहते  है  उन  जमीनों  के  मालिकों  को  बेदखल  करके  उनको  ऐसी  चोट  लगाई

 जाय  के  हालत  में  जब  कि  दिल्‍ली  के  चारों  तरफ  आबादी  बढती  जा  रही  है  शहरी  कौर

 देहाती  लोग  वापस  में  मिलजुल  करके  रब  एक  बनते  चले  जा  क्या  इस  भेद  को  कायम  करना

 मुनासिब  होगा  ?  इस  तरह  की  तफरीक  को  कायम  करना  मुनासिब  होगा  या  यह  कह  देना  मुनासिब

 होगा  कि  fore  किसी  भी  गरीब  आदमी  ने  और  मज़दूर  ने  अपना  घर  नाबाद  करने  के  लिये  अपनी

 गाढ़ी  कमाई  में  से  १००  गज़  का  एक  प्लाट  किसी  wrath  से  खरीद  अज  उस  जमीन  को  किसी

 को  दे  देना  है  या  उसको  उसके  पास  कायम  रहने  देना  है  ?  उस  मौके  पर  तमाम  बड़ी-बड़ी  बातें  यह

 कह  कर  कि  देहातियों  का  यह  नुकसान  हो  रह  है  या  देहाती  भाई  बड़ी  तकलीफ  में  हैं  र  उनके

 ऊपर  शहरी  लोग  बड़ा  जुल्म  ढा  रहे  इन  बात ग  से  उसका  क्या  ताल्लुक  है  ?  में  पसे  अरज  करना

 चाहता  हूं  कि  इस  कानून  के  अन्दर  यह  बात  कही  है  कि  जो  बोना फाइड  खरीददार  है  जिसने  कि  उस

 जमीन  के  हिस्से  में  से  कुछ  हिस्सा  हासिल  कर  लिया  ale  वह  उस  जमीन  के  ऊपर  झपना  मकान

 बनाना  चाहता  है  उसको  उससे  महरूम  न  किया  जाय  ।  श्राप  यह  जानते  हैं  कि  दिल्‍ली  के  जैसे

 हालात  हैं  उनको  देखते  हुये  किसी  भ्रामक  ने  जिसने  ars  से  gers  वर्ष  पहले  एक  १००,  १५०  गज़

 कां  मामूली  सा  लाट  खरीदा  था  उसको  उसपर  मकान  बनाना  राज  तक  नसीब  नहीं  ग्रा  शर  उसकी

 एक  वजह  यह  भी  थी  कि  यहां  दिल्‍ली  में  पहले  तो  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  के  रेस्ट्रिक्शंस  थे  झर  उसके  बाद

 दिल्‍ली  डेवलप्मेंट  प्रोविजनल  एथारिटी  बनी  कौर  उसका  बनना  ज़रूरी  था  मकान  बनाने  की

 इजाजत  देन  के  लिय  ले  arse  ले  प्लान  ate  दीगर  चीजों  का  मुकम्मिल  होना  था  ।  उन  तमाम

 सवालों  को  जो  हुकूमत  ने  #  दा  किये  जो  हुकूमत  के  कानूनों  ने  पैदा  किये  कौर  उस  आदमी  ने  जिसने

 बदकिस्मती  से  खुशकिस्मती  से  कहिंथे  राज  से  ५  वह  पहले  य  १०  वं  पहले  एक  जमीन  का

 छोटा  सा  टुकड़ा  दहर  के  आसपास  गर्दो नवा  में  ले  शर  जो  उस  वक्त  किसी  म्युनिसपैल्टी  की
 x

 जमीन  में  नहीं  था  तो  अराज  उसको  इस  कानून  पन  जरिये  राहत  न  जाये  और  अगर  राहत

 दी  जाय
 तो

 डिस्क्रिमिनेटरी  दी  जाय
 यानी  उन॑

 लोगों  को  जिन्होंने  कि  सन्‌  2eUy  से  १६५६
 में

 जब
 वह

 असेंसमेंट  पाया  से  ले  कर  जो  sae  बीच  में  उस
 वक्त  तक  कीं  उसको  राहत दे

 दीं  जाये  |
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 राधा

 लेकिन  जब  कानून  नहीं  था  भर  लोगो ं«  दिमागों  में  एसा  कानून  लाने  की  बात  भी  नहीं  थी  उस  वक्त
 a

 जो  लोगों  ने  खरीद  फरोख्त  कर
 उनको  इसी  प्रकार  के  उनके  हकूक  से  महरूम  कर  दिया

 यह  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  ।  मेरा  संशोधन  विशेष  करके  इसी  चीज़ से  ताल्लुक

 सभा रखता है  ।  जब  वह  १४  गांवों  का  सवाल  राजा  कौर इस  सवाल के  ऊपर  विधान

 ने  एक  संशोधन  पास  किया  जिसको  कि  art  हम  उसको  वापस  ले  रहे  हे  शर

 उन  गांव  वालों  को  उनकी  कामत  at  जमीनों  पर  मालिक  बना  तो  उन  लोगों  को

 जिन्होंने  कि  ५  साल  या  उसके  पहले  उन  जमीनों  को  ada  फरोख्त  किया  उनको  उससे  भी  ज्यादा

 सख्त  पैनाल्टी  देने  को  कहा  जाय  या  उनको  उन  ख़रीदारियों  से  महरूम  किया  जाय  जो  कि  उन्होंने

 उस  वर्त  की  यह  बात  मेरी  समझ  में  बिल्कुल  नहीं  art  है  रोक  यह  इंसाफन  मुनासिब  नजर  नहीं

 श्राती  है  ।  जो  कानून  उस  वक्त  मौजूद  था  उसको  भ्रमर  लीगल  इंटरप्रिटेशन  के  हिसाब  से  पूछा  गया  तो

 यह  मालूम  gar  fe  उन  को  खरीददारी  की  छट  मिलेंगी  ar  यह  साफ  नहीं  होता ।

 कुछ  का  ख्याल  हैं  कि  वह  डिप्राइव  नहीं  होंगे  प्रौढ़  कुछ  का  यह  ख्याल  था  कि  ag  Ferree  हो  जायेंगे

 an  वह  बेदखल  हो  जायेंगे  तो  यह  चीज  कुछ  मुनासिब  नहीं  जंचती  हूँ
 ।

 जो  क़ानून  श्राप  बनायें  वह  इतना

 साफ़  हो  कि  उसका  बिल्कुल  साफ  मतलब  निकाला  जाय  att  इस  क़ानून  में  बिल्कुल  साफ़  तौर  पर  यह

 कह  दिया  जाय  कि  जिन  जमीनों  की  बो  नाफ़ाइड  खरीद  फ़रोख्त  २७  १९५६ से  पहले  हुई

 उनकी  नगर  वह  ग़ैर  काश्त  की  ज़मीन  है  तो  वह  डिप्राइव  नहीं  किये  जायेंगे  ।  इस  संशोधन  के  भ्र लावा

 मैं  चन्द  बातें  कहना  चाहता  ।  फम्पेन्सेदान  के  बारे  में  यहां  बहुत  कुछ  चर्चा हुई  ।  देहात  को

 कम्पेन्सेदान  कम  मिलता  है  ।  बल्कि  मैं  यह  कहूंगा  कि  सरकार  शहर  की  ज़मीन  के  लिए  जो  काम्पैंसेशन

 देती  उससे  भी  कम  उनको  मिलता  है  ।  कुछ  लोग  ऐसे  भी  हो  सकते  जो  कि  मालदार  हों  भर  कुछ

 ग़रीब  भी  हो  सकते  लेकिन  सरकार  अपने  कायदे  कानून  के  मुताबिक  सबको  काम्पैंसेशन  देती  है  ।

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  देहातियों  को  जो  कम्पेन्सेशन  मिलता  उसको  चार  या  WAT  कर

 दिया  तो  मुझे  कोई  ऐतराज़  नहीं  है  ।  हमारे  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  को  शायद  यह  मालूम  न  हो

 कि  दिल्ली  की  बदकिस्मती  यह  रही  हूँ  कि  उसका  ज़मीन  का  बन्दोबस्त  न  तो  पंजाब  के  पैटर्न  पर  रहा  है
 शर न  यू ०

 पी०
 के  पैटन  पर

 ।
 यहां  इस  वक्त  जो  बन्दोबस्त  जारी  वह  सेकड़ों  बरस  पुराना  है  ।  दिल्‍ली

 में  जमीन  की  कीमत  लगान  के  मुताबिक  लगाई  जाती  है  ।  एक  हज़ार  रुपए  की  किसी  ज़मीन  का

 लगान  दस  रुपया  तो  उस  ज़मीन  की  कीमत  दस  रुपये  मानी  जाती  है  ।  इस  लिए  यहां  पर  किसी

 काश्तकार  को  जो  कम्पेसेशन  दिया  जता  वह  न  के  बराबर  होता  नामिनल

 होता  पहले  यह  इलाका यू०  पी०  में  फिर  इसको  पंजाब  में  रखा  गया  फिर  इस

 की  एक  अलग  शकल  बनाई  गई
 ।

 श्राज  जो  काम्पैंसेशन  देहातियों  को  मिलने  जा  रहा ी
 वहू  बहुत  ही  कम  जब  हमने  इस  बारे  में  अफ़सरान  से  बात-चीत  की

 में
 ध्

 वह  इस
 बात  को  मानते  हैं

 ।
 भ्रमर  हुकूमत  इसका  कुछ  इन्तज़ाम  कर  तो  अच्छा है

 ब  साथियों  से  दरख्वास्त  करूंगा  कि  वह  हुकूमत  पर  जोर  डाल  कर  उन  लोगों  को  सही  कम्पेन्सेशन

 दिलवा  सकते  हैं  तो  दिलायें
 |  ane

 इन्स्टालमेंट्स  चार  के  बजाय  दो  रखी  तो  भ्रच्छा  है  ।  जो
 नामिनल

 सा  काम्पैंसेशन  देहातियों  को  मिलने  वाला  नगर  उसको  भी  टुकड़ों  में  तो  उनको

 फ़ायदा  नहीं  होगा
 ।

 उन  को  सारी  रकम  एक  पर  ही  कौर  लिबरल  तरीके  से  दी  जानी  चाहिए  |

 मुझे  इस  बात  की  बड़ी  खुशी  है  कि  गृह  मन्त्री  ने  चर्चा  कर  दी  हूँ  कि  इस  बिल  में  हमने  हर
 को

 यह  छूट  दे  दीं  है  कि  aid  उस  के  पास  कितनी  भी  जमीन  वह  उसको  इस्तैमाल  कर  सकता है  ।

 सह  जरूर  व्यवस्था  कर  दी  गई  हूँ  कि  वह  एकड़  से  कम  ज़मीन  नहीं  बेच  सकता  लेकिन  अगर

 दो  सौ  एकड़  ज़मीन  हूँ  कौर  ag  खुद  कामत  करता  तो  वह  उसको  बेच  सकता  है
 ।  इसमें

 सीलिंग
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 का  जिक्र  नहीं  किया  गया  हैँ
 |

 मे  गृह-मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हुं  कि  उन्होंने  इस  बात  को  सफ़ाई  से  कह

 दिया हैँ  कि  इस  बिल  में  इस  लेकिन  को  महसूस  किया  जाता  है  कौर  वह  सीलिंग  फे  बारे  में  जल्द  से  जल

 एक  बिल  लाने  वाले  है  |  झगर  वह  बिल  इस  सेशन  में  ही  तो  हैं  ।  इससे  बड़ी

 बदली  होगी  |  जिनके  पास  की  जमीन  वे  देखते  हैँ  कि  दिल्‍ली  बढ़ती  जा  रही  है  करने

 से  उनको  जो  फ़ायदा  होता  थ र  उससे  कहीं  ज्यादा  उनको  अपनी  जमीन  की  कीमत  मिलती  है  ।  मैं

 करना  चाहता  हूं  कि  जिस  ्  के  पास  सौ  एकड़  ज़मीन  वह  किसी  गरीब  आदमी  से  इन्डीविजश्नल

 तौर  पर  खरीदो-फ़रोख्त नहीं  करता  बल्कि  उसका  तमाम  लेन  देन  उन  लोगों  के  हाथ  में  जो

 कि  कालोनाइजर कहलाते  हैं  ।  वे  लोग  आठ  एक  दो  रुपए  के  हिसाब  से  ज़मीन  लेकर  इधर

 उधर  करके  शहर  या  देहात  के  उन  लोगों  को  बेच  देते  जो  कि  मकान  बनाना  चाहते  हैं  ।  फ़ायदा

 मिडल मैन को  होता  लेकिन  श्राप  उस  आदमी  को  डिप्राइव  करना  चाहते  जिसने  भ्र पनी  गाढ़ी

 कमाई  का  पैसा  खर्चे  करके  सौ  गज़  का  टुकड़ा  मकान  बनाने  के  लिए  लिया  है  |  यह  इंसाफ  नहीं  है

 इसलिए  यह  काबिले-कबूल  नहीं  होनी  चाहिए  |  यह  सवाल  उठाना  ठीक  नहीं  हैं  कि  देहात  वालों  को

 शहर  से  फ़ायदा  होता  हैं  या  शहर  वालों  को  देहात  से  फ़ायदा  होता  है  ।  सही  बात॑  तो  यह  हे  कि  दुनिया  में

 लेन  देन  होता  ही  हैं  ।  लोग  काम  करते  हैं  गौर  फ़ायदा  उठाते  हैं  ।  कानून  उन  लोगों  के  लिए  बनता

 जो  कि  ग़लत  तौर  पर  फ़ायदा  उठाते  हैं  ।  are  दिल्‍ली  में  चारों  तरफ़  जो  ज़मीन  कामत  या  ग़ैर-काशत

 की  उसको  कालोनाइजर  लेते  जारहे  हैं  लेकर  छोटे  छोटे  ग्रामीणों  को  तकसीम  करते

 उसकी  बड़ी  बड़ी  कीमतें  वसूल  करते  हैं  ।  वे  तमाम  जरूरी  एमिनिटीज  भी  नहीं  देते  हैं  ।  बहुत

 से  लोग  रुपया  लेकर  भाग  जा  ह  ।  कालोनाइजर  का  नाम  लेकर  उस  ज़मीन  को  गांव  सभा  में  बैस्ट

 कर  दें  कौर  ग्राम  लोगों  को  उससे  डिप्राइव  कर  तो  यह  इन्साफ़ की  बात  नहीं  यह  गैरवाजिब

 बात है  ।

 जहां  तक  हरिजनों का  ताल्लुक  में  कहना  चाहता  हं  कि  चीफ़  कमिशनर  को  इजाज़त  होनी

 चाहिए  कि  किसी  हरिजन  के  मामले  में  यह  एक  से  ज्यादा  एकड़  ज़मीन  को  भी  एगज़ेम्प्ट  कर  सके  |

 जिस  जमीन  पर  कोई  हरिजन  बसता  यह  कानून  बन  जाना  चाहिए  कि  वह  उसका  मालिक  हो

 जाय  ।  जिस  तरह  श्राप  भीतर  को  ज़मीन  देते  उसी  तरह  हरिजन  को  भी  ज़मीन  दी  जाये  |

 एक  हरिजन  पुश्तों  से  किसी  ज़मीन  पर  बेठा  है  कौर  उसने  उस  गांव  का  मैला  ढोया  है  श्र  गन्दा  काम

 किया हैं  और  सारे  गांव  को  साफ़ रखा  तो  वह  ज़मीन  लाज़िमी  तौर  पर  उसकी  हो  जानी  चाहिए

 किसी  are  की  नहीं  होनी  चाहिए  ।  वहां  पर  जिसका  झोंपड़ा  उसकी  ज़मीन  होनी  चाहिए  ।

 इस  तरह  का  संशोधन  पेश  किया  तो  मैं  उसकी  हिमायत  करूंगा  |

 मैं  यह  भी  ast  करना  चाहता  हूं  कि  कानून  बनाते  हमें  निष्पक्षता  इन्साफ़  के  साथ

 उन  बातों  को  देखना  जिनसे  उस  कानून  का  वास्ता  हो
 ।

 चीज़ों  को  लाना  ठीक  नहीं  है
 |

 इस  बिल  का  एक  पेसेफिक  परपज़  हे  कौर  वह  यह  है  कि  2ey%  के  कानून  के  ज़रिये  जो  हक  हर  एक

 काश्तकार  को  दिया  गया  वह  बाकी  के  पनाह  गांवों  को  भी  दे  दिया  जाये
 ।

 इस  में  किसी  की  दो  रायें

 नहीं  हो  सकतीं  |  सीटें  सवाल  यह  है  कि  जब  इस  कानून  ने  इसे  मुनासिब  समझा  हे
 कि

 उस  दर्मियान

 में  जिस  दर्मियान  में  वह  संशोधन  कौर  उसके  बाद  में  बढ  रिपील  हो  रहा
 उस  दर्मियान

 में

 जितने  भी  सौदे  हुए  हैं  वे  सब  इस  खथाल  से  हुए  हैं  कि  कानून  उनकी
 इजाज़त  देता  कानून  उन  सौदों

 को  मंजूर  करता  तो  उस  सम्बन्ध  में  मगर  कोई  ह  शर  वह  इस  कानून  के  प्रकार  मौजद

 तो  उसको  भी  दूर  कर  देना  चाहिये  ।  जब  श्राप  एक  खरीद  को  मंजूर  करते  हैं  तो  उससे  पहले  भी  खरीद

 को  मंजूर  कयों  नहीं  कर  ते  हूँ  ।  में  समझता  हुं  सिफ  दो  मकसद  इस  कानून  के  थे
 ।

 नगर  श्राप  यह  कहने  हैं

 कि  दो  साल  का  हम  se aaTa  दे  देते  हैं  मगर  जिसने  सन्‌  Pex  में  ज़मीन  खरीदी  या  उससे  पहले

 जर्मन खरीदी  उसको  वह  हक़  हासिल  नहीं  हैं  जो  उसके  बाद  खरीदन
 को

 तो  मैं  समझता  हूं
 कि
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 छोटा सा  इंसाफ  श्राप  करने  चले  हूँ  कौर  एक  बहुत  बड़ी  गैर-इंसाफी  करने जा  रहे  हैं  जो  कि  विल्कुल

 मुनासिब  सी  बात  है  |

 अन्त  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हुं  कि  मेरे  संशोधन  को  जितना  वज़न  दिया  जाना  चाहिये

 उतना  वज़न  मंत्री  महोदय  देंगे  जो  इंसाफ  की  बात  है  वह  करेंगे  |  इस  बिल  का  मैं  हृदय  से

 स्वागत  करता  हूं  |  हमारा  यह  माना  हुआ  उसूल  हैं  ौर  यह  उसूल  बराबर  कायम  हैं  बल्कि  मैं  तो  यहां

 तक  कहना  चाहता  हूं  कि  हमको  तेज़ी  के  साथ  इस  उप  को  लागू  करने  के  लिए  बढ़ना  चाहिये

 जहां तक॑  सरकारी  कर्मचारियों  के  अन्दर  गफलत  का  ताल्लुक  है  या  गरीब  लोगों  की  तकलीफात  का

 ताल्लूक है , वह वह  सवाल  दूसरा  है  उसका  भी  इलाज  होना  चाहिये  इस  सम्बन्ध  में  मैं  समझता

 हुं  कोई  दो  रायें  नहीं  हो  सकतीं  हूँ  या  कोई दो  सवाल  नहीं  हो  सकते  हैं  उसका  भी  सुधार  होना

 अवश्यक  है  ।

 श्री  चं०  जेन
 :

 जनाब  चेयरमैन  यह  बिल  जो  इस  हाउस  के

 सामने  हैं  att  जिस  के  बारे  में  गवर्नमेंट  को  मुबारकवाद  दी  गई  उसको  मैंनें  बड़े  गौर  के  साथ

 कौर  भ्रमणी  तरह  से  पढ़ा  है  शौर  इसका  मुकाबिला  जो  दिल्‍ली  के  नज़दीक  पड़ौसी  सूबे  हैँ  ्र  उनमें
 जो  कानून  बने  हुए  उनसे  किया  हूँ  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बिल  को  लाने  के  लिये  गवर्नमेंट  मुबारिक  गाद
 की  मुस्तहिक नहीं  है  ।

 थ्री  ब्रज राज शह  :  कभी  भी  नहीं  होती  है  ।

 श्री  कठ  चं०  जन  :  नगर  यह  कहा  जाए  कि  सन्‌  REX  में  दिल्‍ली  भ्रसेम्बली  ने  १४  गांवों को

 पुराने  बिल  के  दायरे  से  बाहर  निकाल  कर  ज्यादती  की  कौर  उनको  दिल्‍ली  लैण्ड  रिफॉर्म्स  Pauw

 के  प्रतीत  लाया  जाना  चाहिये  था  तो  यह  ठीक  ही  होगा  |  यह  कहा  जाए  कि  उन  १४  गांवों को

 गवर्नमेंट  फिर  से  कानून  का  फायदा  पहुंचाने  जा  रही  है  तो  उस  हद  तक  अगर  गवर्नमेंट को  मुबारिक  दाद

 दी  जाए  तो  उसमें  मैँ  भी  शामिल  हो  सकता  हूं  ।

 लेकिन  जैसा  कि  एक  साथी  ने  AY  कहा  हमें  उम्मीद  थी  नागपुर  कांग्रेस  के  इजलास  के  बाद  यह

 बिल  हमारे  सामने  रहा  है  शर  हिन्द  सरकार  सुबाई  सरकारों  से  यह  उम्मीद  करती  है  कि  वें  अपने

 अपने  यहां  भूमि  के  मुताल्लिक  जो  कानून  बनाये  गये  उनमें  सुधार  करें  तो  हम  यह  उम्मीद  करते  थे

 कि  जहां  तक  हिन्द  सरकार  का  ताल्लुक  है  कौर  जिन  जिन  टैरिटरीज़  के  बारे  में  यह  कानून  बना  सकती

 हूँ  उनके  लिए  वह  एक  ऐसा  कानून  बनायेगी  जो  कि  दूसरे  राज्यों  के  लिए  नमूने  का  काम  करेगी
 ।  लेकिन

 मुझे  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  पड़ौस  के  राज्य  पंजाब  में  जो  इस  बारे  में  कानून  बना  हुमा
 इस

 प्वायण्ट  पर  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  यह  बिल  उससे  भी  पीछे  है  ।

 मेरे  मित्र  दौलता  साहब  ने  कहा
 कि

 उन  ज़मीनों  की  जिन  की  मालिक  पंचायतें  बनती  हैं  या

 गांव  सभायें  बनती  हैं  उन  का  मुआवजा  चार  गुना  या  उस  से  भी  ज्यादा  होना  चाहिये
 ।

 दौलता  साहब

 भी  पंजाब  से  ona  हैं  कौर  मैं  भी  पंजाब  से  श्राया  हूं  ।  मैं  उन  की  तवज्जह  पंजाब  के  विलेज  कामन

 लैंड्स  एक्ट  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  |  इस  एक्ट  के  सैक्शन  ७  में  यह  कंटैम्प्लेट  किया  गया  है  कि  जो

 भी  शामलात  जमीनें  हैं  कौर  इस  एक्ट  की  रू  से  जिन  की  पंचायतें  मालिक  बनी  हैं  उन  के  लिये  किसी

 भी  बिस्वे दार  को  एक  भी  म्‌  झ्रावज़ा  नहीं  दिया  गया  है  कौर  मुझासवज़ा  सदा  न  करने  की  बात

 हाई  कोर्ट  श्र  सुप्रीम  कोर्ट  तक  में  उठाई  गई  है  लेकिन  वहां  पर  भी  इस  चीज़  को  जायज़  करार  दे

 दिया  गया  है  झर  किसी  किसान  को  कोई  मुआवजा  नहीं  दिलवाया  गया  है
 ।

 मैं  नहीं  समझ  पाया

 हूं  कि  यह  मुआवजे  की  बात-यहां  पर  इस  बारे  में  क्यों  रखी  गई  है  कौर  इस  से  भी  ज्यादा  हैरानी की
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 बात  यह  है  कि  कुछ  मैम्बर  साहिबान  की  तरफ  से  यह  कहा  गया  है  कि  मुआवजे  की  रकम  ज्यादा

 होनी  चाहिये  ।

 दूसरी  बड़ी  ताज्जुब  की  बात  इस  बिल  में  यह  रखी  गई  है  ae  जिस  की  तरफ  में  समझता

 हूं  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  कौर  हमारे  साथी  नवल  प्रभाकर  जी  ने  उस  चीज़  को  उठाया

 fe  दिल्‍ली  के  देहातों  में  जो  हरिजन  मकानात  में  रहते  हैं  उन  की  तहे  जमीन  के  बारे  में  उन  को  यह

 नहीं  है  कि  उस  के  मालिक  वे  हैं  या  नहीं  ।  जब  कभी  मकान  गिर  जाता  है  तो  लोग  ज़बरदस्ती

 झरा  जाते  उन  को  डराने  धमकाने  लग  जाते  हैं  ।  इस  प्वाइंट  पर  भी  पंजाब  का  जो  कानून  है

 वहू  बहुत  ्  है  ।  वहां  उसी  कानू  में  यह  बात  चार  बरस  से  रखी  गई  कि  जो  मकान के

 के  नीचे  जमीन  है  उस  का  मालिक  हरिजन  है  ।  मैं  समझता  हूं  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  को  कम

 से  कम  इस  कानून  में  भी  सैक्शन
 ७

 में  ज़रा  सी

 एमेंडमेंट

 कर  के  सुधार  कर  देना  चाहिये  था  फिर  इस

 पर  पंजाब  के  कानून  के  मुताबिक  चीज  हो  सकती  थी  ।

 जहां  तक  मुआवजे  का  ताल्लुक  है  एक  चीज  भी  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मुझे  पंजाब  के

 बहुत  से  देहातों  के  बरत  वाजिब-ल  का  पता  है  ।  साठ  बरस  पहले  सेटलमेंट  के  महकमे  में  ब्रिटिश

 आफिसर्स  ने  जो  शरायत  रखीं  शर  जो  अलफाज़  सैटलमेंट  वगैरह  में  लिखे  हैं  उस  में  लिखा

 है  कि  बंजर  ज़मीनों  गोचर  गायराद  ज़मीनों  शामलात  ज़मीनों  पर  न  fas  बिस्वे दारों  का

 हक़  है  बल्कि  बहुत  सी  जगहों  पर  गांवों  के  हर  बसने  वाले  का  हक़  है और  यह  हक़  राज  तक  चला

 रहा है  ।  राज  भी  उन  पर  उन  सब  का  हक़  है  ।  जब  हर  किसी  का  हक़  है  तो  फिर  कैसे  कोई  मुआवज़े

 मुस्तहिक  हो  सकता  है  ।  उन  की  राज  गांव  पंचायत  मालिक  है  जो  सब  के  भले  का
 काम  करती

 है  ।  पंजाब  के  कानून  में  यह  रखा  गया  है  कि  जिस  ज़मीन  में  चाहे  वह  १,०००  बीघे  चाहे  ५,०००

 बीघे  है  जो  शामलात  पड़ी  उन  में  डंगर  चराने  में  या  दूसरी  चीजों  में  गांवों  के  सब

 गान  का  हक़  है  तो  क्या  वजह  है  कि  मुआवजा  दिया  जाये  ।  पंजाब  के  देहातों  में  वही  टैगोर  जो

 दिल्ली  के  देहातों  में  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  यहां  भी  कोई  मुग्रावज़ा  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अब  मैं  सीलिंग  की  बात  पर  हूं  ।  यह  कोई  नई  बात  नहीं  सन्‌  euv F HA FA के  कानन  में

 यह  बात  थी  कि  तीस  स्टैण्डड  एकड़  से  फालतू  प्राग  किसी  के  पास  जोन  नहीं  होगी  ।  लेकिन  जिन

 पास  पहले  से  तीस  स्टैंडों  एकड़  से  फालतू  ज़मीन  है  कौर  जो  उन  के  मालिक  हैं  उन  का  क्या  बनेगा
 ?

 इस  बारे  में  जो  रपीच  माननीय  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  दी  है  उस  से  तो  यही  पता  चलता  है  कि  वह

 कानून  ला  रहे  हैं  यह  सुन  कर  मुझे  खुशी  भी  हुई  है  ।  इसी  सेशन  में  इस  कानून  को  वह

 लायें  पौर  वह  एक  नमूने  का  बिल  हो  वह  दिल्‍ली  स्टेट  पर  तथा  दूसरी  जो  यूनियन  टैरिटरीज  हैं
 उन

 पर  लागू  हो  तो  बरच्छा  रहे  फिर  हम  पंजाब  उत्तर  प्रदेश  को  तथा  दूसरी  स्टेट्स  को  कह  सकते

 हैं  कि  देखिये  यह  नमूने  का  कानून  है  जो  पार्लियामेंट  ने  बनाया  है  लैण्ड्स  के  मुताल्लिक
 ।

 इस  के  एक  बात  कही  गई  है  जिस  पर  मुझे  खासा  ताज्जुब  ु  है  ।  यह  बात  मेरे

 साथी  राधा  रमण  जी  नें  कही  है  |  उन्हों ने  कहा  कि  २७  १९५६  से  पहले  जितनी  भी  खरीद

 और
 फरोख्त  हुई  है  उस  सब  को  जायज़  करार  दे  दिया  जाय  कौर  इस  के  हक़  में  वह  कई  श्रार्गुमेंट्स

 दे  रहे  थे  ।  जहां  तक  मैं  ने  यह  बिल  स्टडी  किया  है  मैं  समझता  हूं  इस  एमेंडिंग  बिल  की  इलाज  १  की

 सब-क्लॉज २  से  उन  का  पूरा  होता  नज़र  है
 ।

 वह  कहते  हैं  कि  सैक्शन
 ७

 की  जो  एमेंडमेंट

 इस  बिल  की  लिज  ५  के  द्वारा  हो  रही  है  उस  के  मुताबिक  जो  खरीद
 फरोख्त  २०  eUy

 और  २७  भ्रक्तूबर  १९५६  के  बीच  में  हुई  हैं  उन्हीं  को  तसलीम  किया  गया  है
 ।

 जरगर  क्लास  ५,

 १  की  सब-क्लास  २  सब  को  मिला  कर  पढ़ा  जाय  ठो  पता  चलेगा  २०  १९५४ से  पहले

 सो
 यह  कानून  लागू  ही  नहीं  होगा

 ।
 यह  कानून  लागू  होता  है

 २०  2eUY
 से

 ।
 इस  से  पहले



 PRE  १०  १९४९

 म ू०  नव

 चूंकि  यह  कानून  या  एमेंडिग  कानून  लागू  ही  नहीं  था  इस  वास्ते  यह  नहीं  होता  है  |  इस

 वास्ते  जो  उन  की  मांग  है  वह  मझे  सुपर फ्लु ग्रस  ही  नज़र  कराती  है  ।

 १४  गांवों  के  बारे  में  भी  यहां  कुछ  कहा  गया  है  कौर  बताया  गया  है  कि  वहां  पर  भी  कुछ  खरीद

 व  फरोख्त हुई  है  ।  लेकिन  सैक्शन  २०
 की  सब-क्लॉज

 ४
 जो  है  उस  से  वह  मंशा  पूरा  हो  जाता  है  ।

 यहां  तक  कि
 ८  १९५७  के  बाद  १  १९५८  से  पहले  जो  भी  खरीद  फरोख्त  हुई

 है  बोनाफाइड  हुई  उस  पर  इस  कानून  का  कोई  असर  नहीं  होगा  ।  इसलिये  जितना  भी  प्रोटेक्शन

 भर  जिस  तरीके  ox  भी  दिया  जा  सकता  था  वह  इस  भ्र में डिग  बिल  में  दिया  गया  है  ।  बल्कि  मैं  तो

 समझता  हूं  कि  इतना  प्रोटेक्शन  देना  ही  नहीं  चाहिये  था  ।  एक  तरीके  से  यहां  सन्‌  १९४५४  के  कानून

 के  भी  पीछे  हम  जा  रहे  हैं  क्योंकि  इतने  प्रोटेक्शन  की  जरूरत  नहीं  थी  ।  मुझे  तो  ताज्जुब  है  कि  मेरे

 दोस्त  भर  भी  ज्यादा  प्रोटेक्शन मांगते  हैं  जिस  से  कानून  मंशा  ही  खत्म  हो  जाय  ।  बल्कि

 जितने  भी  सूबों  में  भूमिसुधार  के  जमीनों  की  बाबत  जो  भी  कानून  बने  हैं  उन  सब  में  यह

 कमी  रह  गई  कि  जमीनों  को  लैंडलेस  लोग  नहीं  पा  सके  ।  लोगों  नें  कानून  की  कमी  का  फायदा

 बहुत  ज्यादा  फायदा  उठाया  कौर  हमारे  दोस्त  यह  प्लीड  कर  रहे  हैं  कि  इस  से  भी  ज्यादा  प्रोटेक्शन

 मिलना  चाहिये
 ।

 यह  बात  ठीक  नहीं  है
 ।

 इस  से  ज्यादा  प्रोटेक्शन  नहीं  मिलना  चाहिये
 ।

 में  इस  बिल  में  एक  चीज़  की  कमी  देखता  हुं  जिस  की  तरफ  कुछ  तवज्जह  भी  दिलाई  गई  है  थोड़े

 से  दादों  में  ।  यह  है  अमेंडिग  बिल  के  लाज  १२  में  जोकि  श्रोरिजिनल ऐक्ट  का  सैक्शन  ३३  है  ।

 उस  में  जोड़  feat  गया  जिस  के  शभ्रनुसार  ऐसी  किसी  खरीद  फरोख्त  को  जायज

 न  माना  जाय  जबकि  बेचने  वाला  ८  teres  एकड़  से  कम  का  मालिक  रह  जाय  ।  मैं  नहीं  समझता  कि

 यह  कैसे  कवर  होता  है  ।  किसी  के  पास  ६  या
 ४

 स्टैन्डडें  एकड़  ही  हो  वह  बेचना  चाहे

 तो  श्राप  क्या  करेंगे  |  मेरी  राय  में  यह  मामला  इस  से  कवर  नहीं  होता  प्रौढ़  होम  मिनिस्टर  साहब

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  पर  तवज्जह  देंगे  क्योंकि  कोई  भी  भ्रामक  २  या
 ४

 स्टैंडर्ड  एकड़  का  मालिक

 है  जोकि  बिल्कुल  अन इकानामिक  होल्डिंग  है  कौर  दूसरा  आदमी  जिस  के  पास  कुछ  कम  जमीन  है  वह

 उसे  खरीद  कर  aa  इकानमिक  होल्डिंग  बनाना  चाहता  है  तो  उस  में  क्या  हज  है  ?  इस

 प्राचीन  में  यह  झ्राबलीगेशन  न  हो  तो  शायद  ऐसे  लोगों  पर  रुकावट  होगी  कौर  वे  अपनी  जमीन  को

 बेच  नहीं  सकेंगे
 ।

 जो  छोटे  मालिक  चीफ  साहब  को  भी  श्रर्त्यार  नहीं  है  उस  के  खरीद

 फरोख्त  की  इजाजत  देने  का
 ।

 कोई  झ्रादमी  अ्रपनी  जमीन  को  बेच  कर  किसी  दूसरे  रोज़गार  पर

 जाना  चाहे  तो  उस  की  जमीन
 को

 कोई  नहीं  ले  सकता  है
 ।

 तो  इस  बिल  में  मुझे  यह  कमी  नजर  भराती  है  ।

 मेरा  जो  अमेज़िंग  बिल  है  उस  के  इलाज  १२  के
 सब  क्लास  की  तरफ  मेरा  यह

 सुझाव  है  कि  हम  जिस  तरह  के  कानून  की  उम्मीद  सुबे  की  सरकारों  से  करते  हैं  उसी  तरह  के  बिल

 इस  हाउस  में  भी  पास  करें  कौर  कम  से  कम  पड़ोस  की  यू०
 पी०

 भ्र  पंजाब  की  सरकार  ने  जो  कानून

 बनाया  उस  के  लेवेल  पर  फौरन  ही  इसे  लायें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समथेन  करता  हूं  ।

 डा०  सुशीला  नायर
 :

 मैं  भो  दों  चार  शब्द  इस  कानून  के  मुताल्लिक

 कहना  चाहती  हूं  श्री  राधा  रमण  के  श्रमेंडमेंट  के  समर्थन  में  ।  श्री  मूल  चंद  जी  ने  भ्र भी  जो  बातें

 उन  से  मेरे  दिमाग  पर  कुछ  ऐसा  हुआ  कि  शायद  उन्हें  लैण्ड  रिफॉर्म्स  कानून  का  जो  sae  यहां

 रक्खा  गया  है  उस  का  इतिहास  ठीक  से  मालूम  नहीं  है
 ।

 यह  सही  बात  है  कि  सन्‌  Fee  में  दिल्ली

 सूबे  में  एक  लैंड  रिफॉर्म्स  विधेयक  बनाया  गया  था  ।  उस  के  पीछे  ख्वाहिश  यह  थी  कि  सब  दिल्‍ली  में

 जो
 किसान

 खेती  करते  हैं  उन  को  ज़मीन  मिले  ate  मालिक  जमीन  को  बेच  कर  उन  को  उन  के  हक



 दिल्‍ली  भूमि  सुधार  विधायक  १२७

 से  महरूम  न  कर  सकें  ।  मगर  उस  के  साथ  ही  साथ  कुछ  नई  बनाई गई  थीं

 उन  म्यूनिसिपैल्टियों  में  जो  गांव  झरा  गये  या  शामिल  कर  लिये  उनको  उस  कानून  से  एग्जेम्पशन  दे

 दिया  गया  ।  उस  समय  न्द्र्ह  गांव  कौर  ऐसे  थे  जिन  में  लैंड  एक्वीजिशन  का  नोटिफिकेशन  इम्प्रूवमेंट

 ट्रस्ट  ने  दे  रक्खा  था  ।  जो  लोग  इन  १४  गांवों  की  जमीनों  में  इंट्रपटेड थे  उन्हों  ने  शोर  गुल  मचाया

 कि  जो  जमीनें  कौर  जो  गांव  बाप  की  नई  म्यूनिसि्पैल्टियों  में  प्रा  गये  हैं  उन्हें  श्राप  ने  एग्जेम्पशन  दिया

 है  तो  फिर  श्राप  इन  पन्द्रह  गांवों  एग्जेम्पशन  क्यों  नहीं  देते  उनका  नोटिफिकेशन हो  चुका  था

 जोकि  जमीन  एक्वायर  नहीं  की  गई  थी  ।  इस  चीज  को  देखते  हुए  उस  की  दिल्‍ली  विधान  सभा

 शर  दिल्‍ली  सरकार  ने  यह  मुनासिब  समझा  कि  उन  पंद्रह  गांवों  को  भी  उसी  प्रकार  एग्जेम्पशन
 दे

 दिया  जाय  |  wat  हकीकत  यह  थी  कि  उन  पंद्रह  गांवों  में  न  तो  कोई  भ्ररबनाइज़ेशन  था
 न

 ही  वहां  की  जमीन  कुछ  झ्ररबनाइजेशन  के  हल्के  के  अन्दर  झरा  रही  थी  ।  वह  महज  ऐग्रीकल्चरल  जमीन

 थी  कौर  उन  को  एग्जेम्पदान  दे  दिये  जाने  से  नतीजा  यह  हनना  कि  रन  पंद्रह  तवों  के  जो  किसान  असल

 खेत  वाले  जमीन  के  मालिक  बन  सकते  थे  उन  को  उस  से  नुक्सान  gar  र  मालिकों  को  इजाजत  हो  गई
 कि  उन  जमीनों  को  वे  बेच  सकें  ।  इस  प्रकार  जब  यह  सवाल  भारत  सरकार के  सामने  तो

 हमारे  गृह  मंत्री  ने  इस  सारी  बात  को  समझ  कर  ig  तय  किया  कि  इन  पंद्रह  गांवों  को  एग्जेम्पशन  देने

 की  शभ्रावस्यकता  नहीं  है  क्योंकि  इन  गांवों  में  इस  किसी  प्रकार  से  कोई  अर्बनाइजेशन  नहीं  हो

 रहा  है  ।  लिहाज़ा  यह  श्रमेंडमेंट  के  सामने  पेश  हुआ  ।

 सन्‌  FeXy  १९४५६  इन  दो  सालों  के  में  कुछ  खरीद  फरोख्त  हो  गई  सन्‌

 LEAL  से  श्री  तक  कुछ  खरीद  फरोख्त  हो  गई  होगी  उन  का  क्या  किया  जाय  ?  इसलिए  इस

 अमेंडमेंट  में  रखा  गया  कि  जो  बोनाफाइड  ट्ैन्जैक्शन  एक  खास  पीरियड  में  हुए  हैं  उन  को  भी  इस  में

 शामिल  कर  के  सुरक्षित  कर  दिया  जाय  उन  के  बारे  में  कोई  उज्  न  उठाया  जा  सके  ।  मगर  उस

 खास
 जमाने  के  पास  या  सन्‌  १९४४ से  भी  पहले  १९५३  या  १९५२  में  भी  कुछ  ऐसी  जमीनें  थीं

 जिन  की  खरीद  फरोख्त  खास  कर  कुछ  बंजर  जमीनें  बिकीं  |  जिन  पर  खेती  का  सवाल  नहीं

 उठता  |  सवाल  यह  है  कि  जो  इस  डेढ़  या  दो  साल  के  जमाने  की  टाइम  लिमिट है  उस  का  क्या

 हो
 ।
 मैं  यह  मंजूर  करती  हूं  कि  इस  wa  में  जो  खरीद  फरोख्त  हुई  उस  खरीद  फरोख्त को  हम  तसलीम

 कर  लेंगे  ।  इस  में  हम  किसी  प्रकार  की  बाधा  नहीं  डालें  |  इस  के  लिये  जो  शब्द  इस  विधेयक में  थे

 उनके  श्रनुसार २० जुलाई २०  १९५४ से  २७  १९  ५६  तक  की  छूट  देने  की  बात  है  |
 उस  का  नतीजा

 यह  भ्राता  है  कि  डेढ़  या  दो  साल  की  खरीद  फरोख्त  क  श्राप  ने  प्रोटो  शन  दिया  wk  उससे  पहले

 की  खरीदो फरोख्त  का  जो  प्रोटेक्शन  oad  दिया  9.0  था  वह  रद्द  हो  गया  ।  a  यह  ठीक  नहीं
 ।  उस

 जमीन के  खरीदने  वाले  भी  अपने  ही  लोग  गरीब  लोग  प्यार  पैसा  होता  तो  वह  शहर  में  ही  जमीन

 लेकिन  उन्होंने  दूर  दूर  जाकर  जमीनें  लीं  ।  वहां  की  जमीन  बिकने  ही  वाली  है  ।  मगर
 आज

 सरकार

 उन  जमीनों  को  इस  कानून  की
 '

 सुरक्षा  से  निकाल  लेती  कौर  उनकी
 खरीद  फरोख्त

 रद्द  कर  देती

 है  तो  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  जो  मालिक  हैं  उन  जमीनों  के  वह  उन्हें  ज्यादा  दामों  पर  बेचेंगे  तो

 जिन  गरीब  लोगों  ने  पहले  से  अपना  रुपया  खर्च  किया  gar  है  उसे  पांच  या  छः  बरस  से  इन  जमीनों

 में  रोका  हुसना  उससे  उनको  नुकसान  होगा
 |

 अगर  हम  यह  सोचते  हैं  कि  पुरानी  की  हुई  सब  की  सब
 खरीदफरोख्त

 को  हमें  रद  करना  है  तो  भी  वह  कुछ  समझ  में  प्रा  सकता  श्राप  पुराने  किये  हुए  सारे

 क... टून्जक्दान्स  को  कैंसिल  कर  देना  चाहते  हैं  तो  कर  लेकिन  नगर  हम  सिर्फ  दो  साल  को  ब रुग्जम्प्ट

 करते  यश  बाकी  पीरियड  को  यहां  से  छोड़  देते  हैं  तो  कोई  ठीक  चीज  बनती  नहीं  कोई  भी  मुनासिब

 चीज  इस  तरह  नहीं  बनती  है  ।  इसलिए  यह  जरूरी  हैं  कि  श्री  राधा  रमण  ने  अपने  ३  नम्बर के  भ्रमेंडमेंट

 में  २७  १९५६  तक  जो  ट्रेन्ड  शंस  हो  चुके  हैं  वे  अगर  बोनाफाइड  हैं  तो  उनको  प्रोटेक्शन

 देने  के  लिए  कहा  है  उसे  स्वीकार  किया  जाय
 ।

 जो  उसमें  मैलाफाइटी  हों  उनको  बेशक
 Tie-

 बयान न  दिया  जाय ।  मुझे  श्री  राधा  रमण  का
 उत्तरी

 यह  बजट  कुछ  मुनासिब  लगता  है
 ।
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 दूसरे  जो  भ्रमेंडमेंट्स  हैं  वे  कांसी वें शल  अ्रमेंडमेंट्स  हैं  पौर  मुझे  उनके  मुताल्लिक  कुछ  नहीं

 कहना  है  ।  जहां  तक  श्री  राधारमण  के  संशोधन  का  सम्बन्ध  मेरी  समझ  में  वह  न्यायोचित  है

 मुझे  oe  है  कि  गृह  मन्त्री  महोदय  भी  ऐसा  समझते  हुए  उसको  स्वीकार  करेंगे  |

 श्री  बाजपेयी
 :

 सभापति  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  कि  सरकार  को  भूमि  सुधार
 शर  उससे  सम्बन्धित  सभी  सदस्यों  का  विचार  करके  जिस  तरह  का  विधेयक  इस  सदन  में  उपस्थित

 करना  चाहिये  वैसा  नहीं  किया  गया  है  कौर  इस  दृष्टि  से  यह  विधेयक  अधूरा  है  अपूर्ण  है  झर

 इसके  मूल  में  भूमि  सुधार  की  कोई  समन्वित  योजना  नहीं  दिखाई  देती  ।

 जहां  तक  gy  गांवों  का  विधेयक  के  अन्तर्गत  लाने  का  eat  है  उससे  किसी  को  मतभेद  नहीं है

 लेकिन  at  यह  प्रकट  की  गई  कि  भूमि  सुधार  से  सम्बन्धित  अन्य  पहलुश्नों पर  सरकार  इसी  सत्र

 में  एक  विधेयक  लाये  तो  मैँ  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  थोड़े  दिनों  के  लिए  रोका  जा  सकता  था

 और  सरकार  एक  ऐसा  विधेयक  ला  सकती  थी  जिसमें  कि  केवल  gy  गांवों  का  ही  विचार  नहीं  होता

 श्र  दिल्ली  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  भूमि  सुधारों  का  समन्वित  रूप  क्या  होगा  इसका  भी  स्पष्टीकरण  किया

 जाता
 ।

 इस  दृष्टि  से  यह  विधेयक  सरकार  के  लिए  कोई  एक  बड़े  साधुवाद  का  विषय  ऐसा  मान  कर

 में  नहीं  चलता  ।

 एक  बात  की  इस  सदन  में  विवाद  उठ  खड़ा  garg  fe  १९५४  शर  १९५६  के  बीच  में
 इन  १५  गांवों  के  भ्रन्तगंत  जो  भूमि  है  उसको  लेकर  नगर  कोई  उचित  खरीद  फ़रोख्त  हुई  है  तो  उनको  तो

 ऐग्जम्पदन  दे  दिया  गया  है  लेकिन  इससे  पहले  जिन्होंने  कि  भूमि  की  खरीद  फ़रोख्त  रहने  के  मकानों  के

 लिए  उनके  लिए  यह  विधेयक  दण्ड  के  रूप  में  लिया  जा  रहा  है  ।  श्रब  नगर  सरकार  ने  देर  से  क़ानून

 बनाया  ऐसा  कानून  बनाया  जिससे  कि  ज़मींदार  किसानों  को  प्राप्त  में  ले  जाकर  दो  साल  तक

 उलझाने  में  सफल  हो  गये  तो  इस  गलती  का  दण्ड  उन  लोगों  को  नहीं  मिलना  चाहिए  जिन्होंने  कि  पिछले

 अधिनियम  के  ort  से  पुर्व  रहने  के  मकानों  के  लिये  किसी  प्रकार  की  भूमि  का  क्रय  या  विक्रय  किया  हो
 a

 में  समझता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  श्री  राधा  रमण  ने  जो  संशोधन  रक्खा  हैं  उसे  स्वीकार  किया  जाना

 चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  इन  दो  सालों  के  बीच  में  जो  बंजर  भूमि  है  उसमें  कुछ  ऐसा  क्षेत्र  भी  है  जिस  पर  खेती

 की
 गई

 है  कौर  इस  विधेयक  के  अगर  भूमि  का  उपयोग  नान  एग्रीकल्चरिस्ट परपज़  के  लिए

 किया  गया  है  तब  तो  एग्जेम्पशन की  बात  मानी  गई  है  लेकिन  मगर  उस  पर  खेती  की  गई  है  तो  उसे

 एग्जेम्पशन  ऐसा  इस  विधेयक  की  शब्दावली  से  कम  से  कम  स्पष्ट  नहीं  होता  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  ome  इन  दो  वर्षों  में  किसी  ने  अपने  परिश्रम  से  बंजर  भूमि  को  उपजाऊ  बनाया  है  कौर  राज

 उस  पर  खेती  हो  रही  है  तो  उसको  भी  निगम  ara  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  हरिजनों  को  भूमि  देने  का  cee  हैं  उसमें  किसी  को  मतभेद  नहीं  लेकिन  हरिजन  भाइयों
 को

 भूमि  देने  मात्र  से  ही  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  भूमि  पर  खेती  बाड़ी  करने  के  लिये  साधन  चाहियें  ।

 उसके  लिए  बैल  ae  बीज  वगैरह  की  आवश्यकता  होगी  कौर  बिना  साधन  सम्पन्नता  के  उस  भूमि

 का  उपयोग  भी  क्या  होगा  ?

 अब  कहा  जाता  है  कि  नागपुर  कांग्रेस  के  प्रस्ताव  के  भ्रन्तगंत  जिसकी  कि  कुछ  सदस्यों  ने  चर्चा

 यद्यपि  वह  प्रस्ताव  प्रभी  तक  कागज़  में  ही  सीमित  है  अर  इस  विधेयक  में  उसके  बहुत  दर्शन  नहीं

 उसमें  कहा  गया  है  कि  सहकारी  समितियां  बनाई  जायेंगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  नगर  हरिजनों

 को  भूमि
 देने

 का  उद्देश्य  उनकी  सामाजिक  प्रतिष्ठा  को  बढ़ाना  है  जो  कि  आवश्यक  है  तो  फिर  हरिजन
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 भाई उस  नागपुर  प्रस्ताव  के  अन्तरगत  स्वयं  स्वामी  नहीं  बनेंगे  बल्कि  जो  कोआपरेटिव पास  होंगे

 उनमें  वह  नौकर  हो  जायेंगे  |  कागज़  में  भले  ही  उनको  भूमि  के  स्वामित्व  की  प्रतिष्ठा  प्राप्त  हो  जाय

 लेकिन  गांव  का  हरिजन  भाई  कोआपरेटिव  कलेक्टर  में  बदल  जाने  से  सरकारी  मशीन
 का

 एक  पुर्जा मात्र  बन  कर  मजदूर  हो  जायगा ।  नगर  इस  सुधार  का  उद्देश्य  हरिजनों को

 प्रतिष्ठा  प्रदान  करना  है  तो  मेरा  निवेदन  हैं  कि  इससे  वह  आपका  उद्देश्य  पुरा  नहीं  होगा

 उत्पादन  बढ़ाना  है  तो  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  उस  उद्देश्य  के  तो  पुरा  होने  की  सम्भावना  ही  नहीं  है
 |

 अगर  इस  विधेयक  में  प्रीतम  जोत  की  सीमा  निर्धारित नहीं  की  गई  है  तो  मैं  समझता हूं  कि  यह

 सरकार  के  लिए  weet बात  नहीं है  ।  सीमा  तो  निर्धारित  होनी  ही  देना  में  खाद्यान्न  का

 उत्पादन हम  घनी  खेतीके  द्वारा  ही  बढ़ा  सकते  हैं  लेकिन  भूमि  जिन्हें  दी  जानी  वहू  उसका
 उचित

 उपयोग कर  सके  ताकि  उत्पादन  बढ़  इस  बात  को  भी  समझने  की  भ्रावश्यकता  है  ।

 मुआवज़ा देने
 के

 सम्बन्ध  में  भी  कुछ  चर्चा  की  गई  है  ।  हमारे  संविधान  में  fas  की  व्यवस्था

 है  मैं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  के अन्तर्गत  जो  मुलाहिज़े की  दर  रक्खी गई  है  वह  जमीन  की

 बढ़ी  हुई  कीमतों  को  देखते  हुए  ठीक  नहीं  है  ।  ब्या  ज  की  दर  भी  बहुत  कम  है  |  मुआवज़े  की  दर  बढ़ानी

 चाहिए
 |

 यह  पश् मावि ज़े  का  अधिकार  एक  दुधारू  तलवार  हैं  जो  कि  दोनों  तरफ  चल  सकती  है
 ।  जब

 किसान  से
 ज़मीन  ली  जाय  सरकार  स्क्वायर  करे  तब  भी  मुलाहिज़े  की  दर  कम  रहती  हैं  तो

 विधेयक  में  हम  स्थाई  तौर  पर  यह  व्यवस्था  कर  दें  जिसके  कि  अन्तर्गत  मुआवीया  कम  दिया  जाय  तो

 उसका  उपयोग  किसानों  के  विरुद्ध  भी  किया  जा  सकता  हैं  ।

 जहां  तक  श्री  राधारमण  के  संशोधन  कां  सम्बन्ध  है  मैं  समझता  हूं  कि  सभी  लोगों  को  जिन्होंने

 कि  क्रय-विक्रय किया  उन्हें  उससे  छूट  मिलनी  चाहिये  भर  केवल  सन्‌  १९४५६  तक  ही  नहीं  बल्कि

 इस  विधेयक  के  एक्ट  बनने  तक  भी  are  हम  यह  छट  दे  दें  तो  इसमें  किसी  को  कोई  झ्रापत्ति  नहीं  होनी

 चाहिये  |  बस  इससे  अ्रधिक  मुझे  कौर  कुछ  नहीं  कहना  है  |

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मुझे  यह  सुन  कर  शझ्राइचय  eat कि

 कुछ  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  यह  विधेयक  कृषकों  की  उचित  मांगों  को  पूरा  नहीं  करता है  ।  दूसरी

 कौर  कुछ  सदस्यों  ने  यह  कहा  है
 कि

 दिल्‍ली  के  नागरिक  क्षेत्रों  के  भी  हितों  का  समुचित  ध्यान  रखा
 जाना

 चाहिये
 ।

 जिससे  अन्तत  समूचे  राष्ट्र  की  समृद्धि  पर  विचार  हो  सके  ।  इन  दो  विकल्पों के

 बीच  में  हमें  यह  निश्चय  करना  है  कि  किस  बात  को  पूर्ववर्तिता  प्रदान  की  ।

 जहां  तक  दिल्‍ली  प्रशासन  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  हमें  कृषकों  के  हितों  को  पूर्ववर्तिता
 करनी  चाहिये  |  वस्तुतः  १९४४  में  दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  पारित  करते  समय  दिल्‍ली

 विधान  सभा  के  सम्मुख  यही  veer  था
 ।  इसलिये  जैसा  कि

 गृह-मंत्री  ने  कहा  है  यह  विधान
 देश

 के
 भूमि  सुधार  सम्बन्धी  सब  से  प्रगतिशील  विधानों  में  से  एक  है

 ।
 मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन

 करूंगा  कि
 वह  इस  बात  पर  गौर  करें

 कि
 कृषकों

 को
 भूमिधारी  या  स्वामित्व

 सम्बन्धी  अधिकार

 देने
 में  तने  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  किये  गये  दिल्ली  विधान  सभा  ने  कृषकों के

 विभिन्न  वर्गों  को  महत्वपूर्ण  अघिकार  देने  के  मामले  में  बहुत  प्रगतिशील  कार्य  किया
 ।

 १४  गांवों को  १९४५४ के  अधिनियम  की  परिधि  से  बाहर  रखा  गया  ।  क्योंकि  geue gq में

 इन
 गांवों  को  पृथक  रखना  नागरिक  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  आवश्यक  समझा  गया  ।  दिल्‍ली

 सुधार  प्रयास  ने  इन  सभी  गांवों  को  दिल्‍ली  के  विकास  के  लिये  खुद  लेने  की  इच्छा  व्यक्त  की  थी  |

 इन  गांवों  के  क्षेत्रफल के
 सनननणपसपणन  निम् मकामे

 एकड़  बंजर  PRX?  भूस्वामी  किसान  १४५३५

 कमल  अंग्रेजी  मं
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 काश्तकार हैं  ।  लेकिन  जब  यह  ज्ञात  ठ्  कि  इस  विशाल  क्षेत्र  के  उपयोग  की  कभी

 नहीं  है  तो  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  के  कृषकों  को  भी  १९५४  के  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  पूरे  पूरे  लाभ

 प्रदान  करने  का  निश्चय  किया  ।  फलस्वरूप  उक्त  छंट  get  दी  गई  ।  जहां  तक  इस  सुधार  का

 तात्या  है  सभा  के  सभी  पक्षों  के  सदस्यों  ने  इसका  स्वागत  किया  है  |  केवल  एक  सदस्य ने  यह

 कहा  कि  यह  छूट  नहीं  हटायी  जानी  चाहिये  क्योंकि  दिल्ली  नगर  की  समृद्धि  पर  ही  भारत

 की  समृद्धि  निर्भर  है  |  कुछ  अंशों  तक  यह  सत्य  हो  सकता  तथापि हम  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि
 दिल्‍ली  को  समृद्धि  प्रदान  करने  के  लिये  कृषकों  के  हितों  कीं  बलि  ली  जाय  |  इस  कारण ag  छट

 हटाना  झ्ावस्यक  समझा  गया  श्र  १९४५४  के  अ्रधिनियम  को  संभी  क्षेत्रों  में  लागू  कर  दिया  गया  ।

 श्रन्तरकालीन  wats  में  कुछ  घटनायें  हुई  ।  जिन  पर  हमें  विचार  करना  पड़ेगा  |  हमें इन
 gy  गांवों  को  इस  आधार  पर  भअ्रधिकार  देनी  है  कि  जैसे  PRUs  का  अधिनियम  पारित  ही  न  हुआ

 उन्हें  तब  से  अधिकार  मिलने  चाहियें जब  दिल्ली  भूमि  सुधार  अ्रघिनियम पारित

 हुमा था  ।  जनता  को  पूर्ण  लाभ  प्रदान  करने  के  लिये  हमें  उन  श्राज्ञप्तियों  को  रद्द  कर  देना

 चाहिये  जो  इस  अवधि  में  जारी  कीं  गई  थीं  ।  लेकिन  यदि  मूल्य  ले  कर  कुछ  भूमि  का  हस्तांतरण

 किया  गया  ate  यदि  यह  हस्तांतरण  सदाशयता  से  किया  गया  हो  तो  उनके  अ्रधिकार  सुरक्षित

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुये  |

 श्री  त्र ०  Fo  नायर  ने  कहा  है  कि  विक्रेता ग्र ों  को  संरक्षण  नहीं  दिया  जाना  तथापि

 यदि  विक्रय  अनुचित  हो  तो  उसे  सामान्य  व्यवहार  विधि  द्वारा  भी  शभ्रमान्य  करार  दिया
 जा

 सकता

 है  ।  विक्रेता  को  भ्र पनी  भूमि  के  लिये  कुछ  मूल्य  भ्रवद्य  मिलता  है  तभी  वह  भूमि  या

 अपना  स्वामित्व छोड़ता  है  |  जहां  तक  विक्रेता के  उद्देश्य  का  सम्बन्ध  है  हमें  उस  पर  विचार  नहीं

 करना है  ।  किसी  भीं  सौदे  के  भ्रनुचित  होने  पर  उसे  संविदा  अधिनियम  के  ata  प्रबंध  घोषित

 किया  जा  सकता  है  ।  ऐसा  विक्रय  कर्ता  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  किया  गया  है  जो  way

 हितों  की  स्वयं  रक्षा  नहीं  कर  सकता  है  खरीददार  के  चंगुल  में  फंस  जाता  है  ।  लेकिन  यहां  पर

 हम  सदाशयता  से  किये  गये  सौदों  की  बात  कर  रहे  हैं  इसीलिये  शब्द  इसमें  रखा

 गया है  ।  श्री  प्र०  सिं०  दौलता  ने  यह  कहा  है  कि  जब  किसी  गैर  सरकारी  की  बंजर

 जमीन  गांव  सभा  द्वारा  ली  जाय  तो  उसे  अधिक  प्रतिकर  दिया  जाय  ।  उन्होंने इसकी  राशि  बाजार

 मूल्य  की  लगभग  दस  गुना  बताई  है  ।  यहां  हमें  इस  बात  का  विचार  करना  पड़ेगा  कि  यह  सरकार

 द्वारा  सावेजनिक  प्रयोजन  के  लिये  भूमि  का  जैन  नहीं  है
 ।

 यदि  भूमि  कृषि  योग्य  है  तो  वह  गांव

 सभा  को  दी  ही  नहीं  जा  सकती  है  ।  वस्तुतः  यह  भूमि  किसी  व्यक्ति  विशेष  को  उसके  प्रयोजन  के

 लिये  नहीं  दी  जायेंगी  अपितु  समस्त  गांव  की  गांव  सभा  को  दी  जायेगी  |  यह  इस  विधेयक

 के
 विशेष

 पहलु झ्र ों  में  से  एक  है  कि  गांव  की  बंजर  जमीन  बेकार  नहीं  रहेगी  a  उसका  प्रयोग

 उचित  प्रयोजन  के  लिये  किया  जायेगा  ।  इसी  प्रयोजन  के  लिये  rer  के  अधिनियम  की  सब  से

 महत्वपूर्ण  बात  गांव  सभाओं  का  निर्माण  था  ।  ऐसी  स्थिति  में  अधिक  प्रतिकर  देने की  बात  कहना

 निरपेक्ष है  ।
 पंजाब  में  भी  ऐसी  भूमि  गांव  सभाओं  को  दे  दी  जाती  है  ae  उनके  लिये  कोई  प्रतिकर

 नहीं  दिया  जाता  है  |

 उन्होंने  अधिक  दर  से  ब्याज  देने  की  बात  भी  कहीं  है
 ।

 हम  ने  प्रतिकर
 न

 मिलने  तक  ढाई

 प्रतिशत
 की

 दर  निश्चित  की  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  ने  उत्तर  प्रदेश
 के

 जमींदारी  उन्मूलन  शौर

 भूमि  सुधार  विधि  की  दर  को  स्वीकार  किया है  ।
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 मैं  श्री  राधा  रमण  के  संशोधन  से  सहमत  हूं  ।  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  संशोधन

 प्रस्तावित  कर  रहा  हूं  जिससे  ag  विधेयक  की  भावना  के  अ्रनुकूल  हो  ।  इस  संशोधन का  यह  प्रभाव

 होगा कि  ८  PEXS  तक  कृषि  तर  प्रयोजनों  के  लिये  किये  गये  भूमि  का  हस्तांतरण ों को  संरक्षण

 मिल  जायेगा  ।  वस्तुतः  इस  तारीख  को  पहिला  अ्रधिनियम  पारित  ea  था  ।  यह  तारीख  इसलिये

 भी  महत्वपूर्ण  है  कि  कुछ  मुकदमे
 '

 जियों  इत्यादि  के  कारण  कुछ  भी  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका

 था  ।  उद्देश्य  यह  है  कि  भविष्य  में  जो  कुछ  होने  वाला  है  इसे  न  जानने  के  कारण  यदि  कुछ  भूमि  को

 प्लाटों  के  रूप  में  बेच  दियाਂ  गया  था  तो  क्या  ऐसे  सौदों  को  संरक्षण  दिया  जा  सकता  है  ।  विशेषतः

 ऐसी  भूमि  को  जो  कृषि  के  प्रयोजन  के  लिये  नहीं  बेची  गई  हैं  ।  मैं  पहिले  ही  बता  चुका  हूं  कि

 सदाशयता  से  किये  गये  सौदों  को  संरक्षण  दिया  जायेगा  ।  इसीलिये  मैं  कुछ  शाब्दिक  परिवर्तन  करने

 के  उपरांत  संशोधन  स्वीकार  कर  रहा  हूं  ।

 में  tart  ६  को  भी  स्वीकार  कर  रहा  हूं  ।  इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  इस  शझ्रधिनियम  के

 अधीन  बनाये  गये  नियमों  को  कम  से  कम  तीस  दिन  तक  दोनों  संभागों  के  पटल  पर  रखा  जायेगा  कौर

 यदि  सभा  श्रावक  समझे  तो  उन  नियमों  में  परिवर्तन  wie  संशोधन  किया  जा  सकेगा  |

 विधेयक  के  भ्रमण  भागों  में  भी  हम  ने  यह  प्रयत्न  किया है  कि  कृषकों  के  अधिकारों की  यथाशक्ति

 रक्षा की  जाय  ।  वस्तुतः  इस  विधेयक  में  किये  गये  संशोधनों  का  उद्देश्य  मूल  विधेयक  की  उपयोगिता

 बढ़ाना ही  है  ।  जहां  तक  १४  गांवों  का  सम्बन्ध  है  यद्यपि  उनके  सम्बन्ध  में  एक  बात  कही  गई  है

 तथापि  गांव  सभा  के  बनने  की  बात  पर  भी  गौर  करना  arenas  है  |  दिल्ली  विधान सभा  द्वारा

 पारित  दोनों  विधेयकों  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  असंगति  रह  गई  थी  कि  गांव  सभा  में  गांव  के  सभी

 वयस्क  व्यक्ति  होंगे  अथवा  केवल  मतदाता  ही  होंगे  |  इस  Batis  को  दूर  करने  के  लिये  यह

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  wa  इस  सम्बन्ध  में  एक  रूप  विधान  बना  दिया  गया  है  |

 श्री  वाजपेयी  ने  कहा  है  कि  भूमि  की  भ्रघधिकतम  सीमा  निश्चित  करने  के  प्रश्न  पर  समझौता

 होने  तक  हमें  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये
 ।

 इस  बात  पर  उचित  रूप  से  विचार  किया  जायेगा  ।  वस्तुतः

 हमारा  उद्देश्य  यथाशीघ्र  एक  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  है  जिसे  हम  इसी  सत्र  या  भ्रगले

 सत्र  में  प्रस्तुत  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  तथापि  इस  सारे  कार्यों  में  विलम्ब  करना  गांव

 के  निर्माण  का  कार्य  रोकना  जनता  के  हित  में  उचित  नहीं  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह है यह  है

 :

 भूमि
 अधिनियम

 ger  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जायਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 खंड  २  से  ४  विधेयक  का  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  २  से
 ४

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 as ५

 न  स्
 ७  का

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 324  (AI)
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 श्री  दातार  :  मैं  संशोधन  संख्या  ४
 प्रस्तुत  करता  हूं

 ।
 मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 पृष्ठ  पंक्ति २२  में

 ‘1958’  (2&5)  के  स्थान  पर  959  (gee)  रख  दिया  जाये  ।

 fay  राघा  में  संशोधन  संख्या ३,  प्रस्तुत  करता  हूं

 दातार  मैं  उस  संशोधन  को  निम्नलिखित  रूप  में  स्वीकार  करता  हूं
 :

 (१)  पृष्ठ  ३  पंक्ति  ६  से  ८

 ‘During  the  period  commencing  on  the  20th  day  of  the  July  1954,

 and  ending  with  the  27th  day  of  Oct.  1956.”

 Peuy  २०  तारीख  ae  १९५६  की  Ro  तारीख

 के  बीच  अवधि
 ~

 दादों  के  स्थान  पर  at  any

 time  befor  the  28th  day  of  October  1956  १९५६

 की २८  तारीख  के  पहिले  किसी  भी  शब्द  रख  दिये  जायें  ;

 (२)  पृष्ठ  ३ पंक्ति €  १०  के  स्थान  पर  निम्न  शब्द  रख  दिये
 जायें

 ——

 (८)  acquired  by  a  bonafide  purchaser  for  value  at  any  time

 before  the  28th  day  of  Oct.  1956,  for  purposes  other
 than  those  mentioned  in  clause  (13)  of  section  3”.

 [  धारा  ३  के  खंड  (१३)  में  उल्लिखित  प्रयोजनों  के  अतिरिक्त किसी  भी

 mee  प्रयोजनों  के  लिये  भ्रक्तूबर  EXE  की  २८  तारीख से  पहिले  किसी

 भी  समय  मूल्य  देकर  नेकनीयती  खरीदार  द्वारा  की  गई  हो  ।]

 fat  राधा  मैँ  माननीय  मंत्री  द्वारा  स्वीकृत  परिवर्तित  रूप  में  स्वीकार  करता  हूं  ।

 श्री  जीत  सिह  सरहदी  :.  मैं  अपना  संशोधन  संख्या
 ८

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री
 च०  क्र०  मैं  संशोधन  संख्या  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  संशोधन  संख्या  ८,  €,  ३  का  संशोधित  रूप  और  ४  सभा  के  समक्ष

 प्रस्तुत है
 ।

 श्री  नवल  उपाध्यक्ष
 राधा  रमण

 जी  का
 जो  संशोधन

 मैं
 उस  का

 विरोध  करता  हूं
 र

 उस  के  लिये  एक  विशेष  कारण  है  कि  जो  किसान  हैं  उनकी  भूमि  जैसा

 कि  बंजर  जमीनों  के  बारे  में  कहा  जाता  बहुत  जमीनें  ऐसी  हैं  किसानों  की  जिन्हें  जमींदारों  से  छड़वा

 लीं  श्र  उसी  को  प्रोटेक्शन  देने  के  लिये  यह  संशोधन  लाया  गया  है  ।  मैं  थोड़े  में  कह  सकता  हूं  कि

 इस  तरह  के  बहुत  से  केसेज  हैँ  दल्ली  के  भ्रमर  ।  जब  चकबन्दी  हुई  तो  चकबन्दी के  अन्दर  किसान  के

 कब्जे  में  जो
 ज़मीन  a

 चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  बात  को  अच्छी  तरह  समझ  ~ 1—Jaar

 सम्बन्ध  में  ज़मींदारों  ने  मिल  कर  उन  किसानों  को  इस  बात  पर  राज़ी  कर  लिया  कि  वह  बंजर  जमीन
 ea

 मूल  ग्रेजी में
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 ले  लें  ौर  जो  कामत  की  जमीन  थी  वह  उन्होंने  अपने  हाथ  में  ले  ली  यह  कह  कर  कि  उस  को  ज्यादा

 जमीन  मिलेगी  |  इस  तरह  के  बहुत  से  किस्से  हैं  ate  मुझे  डर  ह  कि  वह  सब  लोग  जो
 कि

 इन  बंजर

 ज़मीनों में  हें  उन  से  बेदखल  हो  जायेंगे  क्योंकि  जमीदारों  ने  उन  बंजर  जमीनों  को  बेच  दिया  है

 एक  बहुत  बड़ा  हंगामा  खड़ा  हो  जायगा  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  माननीय  मंत्री  इन  सब  बातों  को  देख

 विचार  tak  सोच  लें  ।  उस  के  बाद  ही  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करें  ।

 श्री  wo  सि०  दौलता
 :

 मुझे  मिनिस्टर  साहब  से  जो  खतरा  था  वह  मैं  सुन  रहा  हूं  कि  दुरुस्त

 खतरा  था  ।  इस  तरमीम  के  बारे  में  जो  मेरे  लायक  दोस्त  श्रानरेबल  मेम्बर  साहब  रख  चुके  हैं  मिनिस्टर

 साहब  कबूल  करने  के  लिये  कह  चुके  हैँ  ।  उस  के  बाद  मैं  इस  बिल  का  बिल्कुल  हिमायती  नहीं  हूं  और
 जो

 कुछ  मैं  ने  पहले  कहा  था  वह  सारे  का  सारा  विद्या  करता  हूं  क्योंकि  बिल  का  जो

 मकसद  वहू  बिल्कुल  फेल  हो  चुका  ।  जो  ज़मीनें  मालिकों  जागी  सरदारों  ने  हासिल  की  वह  सब

 बेदखल  हो  जायेंगी  दौर  बिक  जायेंगी  |  मैं  प्रानरेबल  मेम्बर  के  साथ  मुत्तफ़िक़  हूं  कि  जो  बोनाफाइड

 पिंजर  हैं  उन  में  एक  भी  शख्स  ऐसा  नहीं  जिस  के  बॉनाफाइड  पर्चेज  को

 aces  किया  जा  सके  |  इस  रेजीमेंट  को  कबूल  करने  के  बाद  इस  ऐक्ट  का  सारा  परपज  जाया  हो  रहा

 है  झर  यह  श्रमेंडमेंट  कतई  कबूल  करने  लायक  नहीं  है  |

 श्री  च०  क०  नायर PY  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  भझ्रमेंडमेंट  को  स्वीकार  करने  से  कोई  फायदा

 नहीं  ।  भ्रोरिजिनल  ऐक्ट  अ्रधिनियम में  भी  है  ae  इस  में  भी  बोना फाइड  को  स्वीकार

 किया  गया  है  ।  मैं  हूं  कि  झ्राखिर  यह  कया  बात  है
 ?

 मैं  यहां  पर  बोनाफाइड  पर्चेजर का  सवाल

 नहीं  उठा  रहा  हूं  ।  पर्चेज  करने  वाले  सब  बॉनाफाइड  हो  हे  हैं  ।  वह  मकान  बनाने  के  लिये  छोटे-छोटे

 टुकड़े  लेते  खास  कर  जैसा  सरदार  साहब  ने  फरमाया  उन  में  बहुत  से  रिफ्यूजी  भी  हैं  लोर

 मिडल  क्लास  मध्यमवर्ग  )  के  भी  बहुत  से  लोग  हैँ  ।  हमें  इस  में  कोई  हमारा

 राज  यह  है  कि  जो  जमीदार  इस  कानून  के  परपज  को  खत्म  करने  के  डिफीट करने  के  लिये

 कोशिश  करते  उन  के  खिलाफ़  श्राप  क्या  करते  हैं
 ?

 जो  अपने  मकसद  के  लियें  मुजाहिरा  को

 डिप्राइव  रूप  करने  की  कोशिश  करते  हैं  उनके  लिये  are  ने  क्या  किया
 ?

 जहां  तक

 जमीन  का  ताल्लुक़  उस  में  का  सवाल  तो  बेचने  वाले  पर  जाता  है  ।  हमें  बेचने  वालों

 ws  x

 के  इरादे  पर  शक  है  |  वह  उस  को  बेच  चुका  है  दौर  उस  का  पैसा  भी  हड़प  कर  लिया  है  ।  उस  पैसे

 का  हकदार  भ्राखिर  कौन  ?  उस  पैसे  का  हकदार  कोई  है  तो  दो  आदमी  हैं  ।  बंजर  जमीन  है

 तो  उस  का  असली  मालिक  कौर  भ्रमर  मुजाहिरे  के  पास  वाली  जमीन  बेची  गई  है  तो  मुजाहिरे  को  हक

 है
 और

 उस  को  भूमिका  का  हक  पहुंचना  चाहिये  |  में  सन्‌  PER  में  जब  कानून  बन  चुका

 था
 तभी

 से  yreaz  हकदार  थे  कौर  उसमें  अमेंडमेंट  सन्‌  १९५६  में  लाया  गया  इस  लिये

 PeUE  तक  की  खरीद  पर  दाक  किया  जा  सकता  है  ।  उसे  प्रणाली  में  बेचन  किया  जा  सकता  है  ।

 ऐसी  बहुत  सी  ज़मीनें  उस  से  छोटे  छोटे  भ्रांतियों  ने  खरीद  रक्खी  हैं  ।  अरब  सवाल  यह  है  कि

 आखिर  अदालत  में  जो  भूमिधर  है  वह  इस  का  क्वेश्चन  कर  सकता  है  या  नहीं  कि  जो
 सो

 कॉल्ड
 जमीदार

 है  उस  को  ज़मीन  बेचने  का  हक  था  या  नहीं  ।  अब  अगर  हम  इस  चीज़  को  अदालत  पर  भी  छोड़  दें  तो

 मुझे  एतराज  नहीं  ।  लेकिन  हम  कहते  हैं  पार्लियामेंट  उन  का  पक्ष  क्यों  ले
 ?

 उन  को  हम  क्यों  बोनाफाइड
 bas

 करार  दे  दें  ?  हमें  जमींदार  के  ऊपर  शक  है  जिस  ने  गरीब  मुज़ाहिरे  को डिप्राइव  करने

 के  लिये  aga  जमीन  बेची  झ्र  रुपया  ले  लिया  |  हम  इसे  मान  भी  लें  तो  यह  पैसा  यानी  जो  जमीन

 की  कीमत  है  वह  भूमिधर  को  जानी  चाहिये  जैसा  कि  हमारे  हुवे  वक्ता  ने  कहा  था  कि  सचमुच

 में  जो  इस  बिल  का  मकसद  था  उस  को  हम  इस

 भ्रमेंडमेंट

 से  डिफीट  करते  हैं
 ।  इस  लिये  जो  श्रमेंडमेंट

 राधा  रमण  जी  ने  पेश  किया  है  मैं  उस  का  विरोध  करता  हूं
 ।
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 pat  अभी  अभी  जिन  सदस्यों  ने  भाषण  किया  है  उन्हें  इस  स्वीकृत  संशोधन  के

 सम्बन्ध  में  क्रान्ति  है  ।  इसका  उद्देश्य  उचित  ae  सही  कठिनाइयों  को  दूर  करना  है  ।  श्री  राधा  रमण

 के उदेस्य  को  पुरा  करने  के  लिये  मेँ  ने  खंड  ५  में  उक्त  दूसरा  जोड़  दिया  है  |  इससे  स्थिति  अधिक

 स्पष्ट  हो  जाती  है  हमें  दोनों  संशोधनों  को  साथ-साथ  लेना  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ८  कौर  &  मतदान  के  लिये  रखे  गये  श्र  स्वीकृत

 हुय े।

 अब  मैं  श्री  राजा  रमण  के  संशोधन  संख्या  ३  को  मंत्री  महोदय  द्वारा

 संशोधित  रूप  में  रखता  हूं  ।  प्रदान  यह  है

 g)  पष्ठ  ३  पंक्ति  ६  से  ८  में  the  period  commencing  on  the  20th

 day  of  July  1954,  and  ending  with  the  27th  day  of  October,  1956”

 PeUy  की  २०  तारीख  प्रौर  १९५६  की  २७  तारीख के  बीच

 की  में  )  शब्दों के  स्थान  पर  any  time  before  the  28th  day,

 October,  1956”  Peug  की  २८  तारीख के  पहिले  किसी भी  समय  )

 शब्द रख  दिये  जायें

 (२)  पृष्ठ  ३  पंक्ति कौर  १०  के  स्थान  पर  निम्न  शब्द  रख  दिये  जायें
 :--

 acquired  by  a  bonafide  purchaser  for  value  at  any  time  before

 the  28th  day  of  October,  1956,  for  purposes  than  other  those  mentioned
 in  clause  (13)  of  Section  3”.

 [  धारा ३  के  खण्ड  (१३) में  उल्लिखित  प्रयोजनों  के  ऑ्रतिरिक्त  किसी  भी

 अन्य  प्रयोजनों के  लिये  १९४५६  की  २८  तारीख से  पहिले  किसी  भी

 समय  मूल्य  देकर  नेकनीयत  खरीदार  द्वारा  मूल्य  द  कर  की  गई

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 महोदय  :  प्रश्न यह  है

 पष्ठ ३,  पंक्ति  २२  म  1958
 3.  ”

 (2&4¥s) क  ी  के  स्थान पर  1959  (2&xe)  शब्द  रख

 दिये  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  है

 खंड  ५,  संशोधित रूप  विधेयक का  at  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड
 ५,

 संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड ६  ११  का  संशोधन  )

 मूल ८६  ०५ |. ॥  में
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 विधेयक  न

 संशोधन किया  गया

 पृष्ठ  ३  पंक्ति  ३३  और  ३४  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रख  दिया  जाय :

 *6.  In  section  11  of  the  principal  Act,  in  sub  section  (2)  for  the
 por-

 tion  other  than  the  proviso,  the  following  shall  be  substituted,  namely

 [  ६.  मूल  अधिनियम की  धारा  ११  की  उपधारा  (२)  में  परन्तुक  को  छोड़  कर  शेष  भ्रंश  के

 स्थान  पर  निम्नलिखित शब्द  रख  दिये  wale  :  |

 महोदय  :
 प्रश्न  यह  हे

 संशोधित  रूप  fata  का अगप  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 खंड  ६,  संशोधित  रूप  भें  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ७  से  ११  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  १२  २३३  के  स्थान  पर  नयी  धारा  का  रखा  जाना  )

 fat  qo  तू  नायर  :  यह  खंड  भूमिधर  पर  जमीन  बेचने  पर  नियंत्रण  लगाने  के  उद्देश्य

 से  रखा  गया  है  ।  इसका  उद्देश्य  यह  है  कि  वह  किसान  जिनके  पास  श्राठ  एकड़  से  कम  जमीन  है  वे  भ्र पनी

 जमीन  न  बेच  पक  पौर  जिनके  पास  ८  एकड़  से  अ्रधिक  जमीन  है  वे  भी  इतनी  जमीन  न  बेच  सकें  कि

 उनके  पास  एकड़  से  कम  रहे  ।  मेरे  विचार  से  यह  खंड  निरर्थक  है  इससे  कोई  प्रयोजन हल  नहीं

 होगा  ॥

 fat  दातार  :  इस  खंड  से  हमारा  उदेश्य  यह  है  कि  किसानों  के  पास  खेती  करने के  लिये

 निश्चित  मात्रा  में  न्यूनतम  जमीन  रहे  ।  इस  लिये
 ८

 एकड़  से  कम  जमीन  के  हस्तान्तरण  के  सम्बन्ध

 रोक  लगा  दी  गई  है  ।  यह  ८  भूमि  की  उत्पादन  प्रकार  इत्यादि  को  ध्यान  में  रख  कर

 प्रामाणिकਂ  स्वीकार  किये  गये  हैं  जिनसे  इसके  द्वारा  ४५  व्यक्तियों वाले  परिवार का  भली

 कार  निर्वाह  हो  सके  |  इस  लिये  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  किया जा  सकता है

 महोदय  set यह  हे

 श्प्कि  खंड  १२  विधेयक का  a  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ज्  |

 खंड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १३  से  १८  तक  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  ।

 नया  खंड  तक

 श्री  Fo  स०  राम स्वामी
 )  मेरा  संशोधन संख्या  ६  है  ।  में  प्रस्ताव

 रस्ता  हू

 पीठ ७  पंक्ति  ११  के  परिचित  निम्नलिखित रखा  जाये
 :---

 156:  In  section  191  of  the  principal  Act,  after
 sla  Sapa

 stion

 (2)  the  following  sub  section  shall  be  added,  namely

 (3)  All  rules  made  under  this  Act  shall  be  laid  f for not  less

 than  thirty  days  before  both  Houses  of  Parliament  as  soon
 वि  es

 अंग्रेजी  में
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 as  possible  after  they  are  made  and  shall  be  subject  to  such
 modifications  as  Parliaments  may  make  during  the  session  in
 which  they  are  so  laid  or  the  session  immediately

 मूल  अधिनियम की  घारा  १९१  में  उपधारा  (२)  के  न्  निम्नलिखित

 उपधारा जोड़ी  अर्थात

 (३)  इस  अ्रघिनियम  के  ata  नियमों  के  बनने  के  यथाशीघ्र  इन्हें  कम  से  कम

 ३०  दिनों  के  लिये  संसद्‌  के  दोनों  सभाश्रों  के  समक्ष  रखा  जायेगा  तथा  उन

 में  उस  सत्र  उसके  तत्काल  बाद  वालें  सत्र  में  संसद्‌  की  इच्छानुसार

 संशोधन  किये  जा  सकेंगे

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यह  है  कि  :

 पृष्ठ ७  पंक्ति  ११  के  निम्नलिखित रखा  जाये  :

 In  section  191  of  the  principal  Act,  after  sub-section

 (2)  the  following  sub  section  shall  be  added,  namely

 (3)  Allrules  made  under  this  Act  shall  be  laid  for  not  less
 than  thirty  days  before  both  Houses  of  Parliament  as  soon
 as  possible  after  they  are  made  and  shall  be  subject  to
 such  modifications  as  Parliament  may  make  during  the
 session  in  which  they  are  so  laid  or  the  session  immediate-

 ly

 क-मूल  भ्र धि नियम  की  धारा  १९१  में  उपधारा  (२)  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित

 उपधारा  जोड़ी

 (  ३)  इस  भ्र धि नियम  के  अधीन  नियमों  के  बनने  के  यथाशी  घ्  इन्हें  कम  से  कम

 ३०  दिनों  के  लिये  कीं  दोनों  सभाझों  के  समक्ष
 '  |

 जायेगा तथा  उन  में

 उस  सत्र  अथवा  उसके  तत्काल  बाद  वालें  सत्र  में  संसद  की  इच्छानुसार

 संशोधन  किये  जा  सकेंगे  "|

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 उपाध्यक्ष  सहोदर  :  प्रश्न  उद  है

 खंड  १८-क  विधेयक  का  रंग  बनें  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  न  |

 खंड  तक  विधेयक में  जोड़  दिया

 खंड  १९  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  २०--(कुछ  श्राज्ञप्तियों  श्र  wrest  का  शुद्धिकरण )

 संशोधन  किया  गया

 पीठ  ८,  पंक्ति  १६  १७,  में

 the  date  of  the  commencement  of  this  Actਂ  [sa  अधि  नियम

 एएए  यय
 मूल  ग्रेजी  में
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 दादों  के  स्थान  पर  before  the  date  on  which  the  section

 comes  into  force  धारा  के  लागू  होने  की  तत्काल  पहली  तारीख  को  )”  शब्द  रख

 दिये  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  set यह  है  :

 २०,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  २०  सूदो  गीत  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  १--(संक्षिप्त  नाम  और

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ¥—

 ह  ्  +न
 "0587  (  ६  ४  ४  न  )  के  स्थान

 पर  10950  (१९५९)  दाऊद
 रख

 दिया  जाये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  हैं  :

 १,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 खंड  १,  सूदो  गीत  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 श्रघिनियमन  सुत्र

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १--

 (Ninth  Year  शब्दों  के  स्थान  पर  ‘Tenth
 Year’  दाऊद

 रख  दियें  जायें  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 संशोधित  रूप  विधेयक  का  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 अधि  नियम  संबोधित  रूप  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 श्री  दातार  :  म  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय
 ह

 महोदय  :.
 प्रदान

 यह

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 हुआ
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 काय  मंत्रणा  समिति

 चौंतीसवाँ  प्र तिवेदन

 राने  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति का  चौतिसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता

 हूं  ।

 इसके  चाट  लोक  सभा  ११  9exe ATE  २२,  १८८०  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
 नाद
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 विषय
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 कप  Se
 बौड़ी-मजदूरों की  न्यूनतम  मजूरी

 प्रश्न  संख्या

 Yee  VE
 १.  मिट्टी के  तेल  के  भाव

 (228)



 2¥o  संक्षेपता |

 चिप  पीठ

 wal  के  लिखित  उत्तर  दे  दे

 तारांकित

 सख्या
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